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1. राजव््यवस््थथा एवं शासन
1.1. अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा 

संदर््भ
संविधान दिवस पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर््ममू ने उच्चतम न्यायालय के उद्घाटन समारोह मेें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service-AIJS) गठित 
करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ऐतिहासिक पृष््ठभूमि
•	 विधि आयोग की 14वीीं रिपोर््ट (1958): अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा की 

अवधारणा को शुरुआत मेें वर््ष 1958 मेें विधि आयोग की 14वीीं रिपोर््ट मेें पेश 
किया गया था।

•	 विधि आयोग का समर््थन: विधि आयोग ने, एआईजेएस की आवश््यकता के 
अनुरूप, न््ययायिक प्रणाली की दक्षता और स््वतंत्रता को बढ़़ाने के लिए इसकी 
स््थथापना की सिफारिश की थी।

•	 वर््ष 2006 मेें, कार््ममिक, लोक शिकायत, कानून और न््ययाय पर संसदीय 
स््थथायी समिति ने अपनी 15वीीं रिपोर््ट मेें अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा के 
विचार का समर््थन किया और एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया था।

अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा   

•	 भारतीय संविधान का अनुच््छछेद 312 अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा 
(AIJS) का गठन का प्रावधान करता है, जिसमेें जिला न््ययायाधीश से अवर 
(नीचा) कोई भी पद शामिल नहीीं होगा।

•	 वर््ष 1976 मेें 42वेें संवैधानिक संशोधन ने अनुच््छछेद 312(1) मेें संशोधन 
किया, जो संसद को संघ और राज््योों के लिए सामान््य अखिल भारतीय न््ययायिक 
सेवा सहित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर््ममाण के लिए कानून 
बनाने का अधिकार देता है।

अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा के पक्ष मेें तर््क 

•	 न््ययायिक रिक््ततियां: 1987 की रिपोर््ट समेत विधि आयोग की रिपोर्टटों मेें मौजूदा 
अनुपात (प्रति मिलियन 20 न््ययायाधीश) की तुलना मेें न््ययायाधीश-जनसंख््यया 
अनुपात (प्रति मिलियन 50 न््ययायाधीश) को बढ़़ाने की आवश््यकता पर बल 
दिया गया है।

•	 लंबित मामलोों मेें कमी: अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा के माध््यम से रिक््ततियोों 
को समय पर भरने को लंबित मामलोों की समस््यया के समाधान के रूप मेें देखा 
जाता है, जो अधिक त््वरित न््ययायपालिका मेें योगदान देता है।

•	 पारदर््शशिता और दक्षता: अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा की स््थथापना न््ययायिक 
अधिकारियोों के लिए एक पारदर्शी और कुशल भर्ती प्रक्रिया को सुनिश््चचित करती है।

•	 न््ययायसंगत और निष््पक्ष भर्ती: अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा के तहत एक 
प्रतिस््पर्धी भर्ती प्रक्रिया से देश भर मेें सर््वश्रेष््ठ प्रतिभाओं का न््ययायसंगत और 
निष््पक्ष चयन सुनिश््चचित करने की उम््ममीद है।

•	 योग््यता-आधारित भर्ती: योग््यता, प्रतिस््पर््धधा और पारदर््शशिता के आधार पर 
अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा का प्रस््तताव यह सुनिश््चचित करने की प्रतिबद्धता 
को दर््शशाता है कि न््ययायपालिका मेें उनकी क्षमताओं और प्रतिभा के लिए चुने गए 
व््यक््तति शामिल होों।

•	 सामाजिक सशक््ततिकरण: विभिन्न पृष््ठभूमियोों से न््ययायाधीशोों की भर्ती करने 

और निचले स््तर से उच्च स््तर तक प्रतिभा को बढ़़ावा देने का सुझाव व््यक््ततियोों 
को सशक््त बनाने की दिशा मेें एक कदम है।

अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा के समक्ष चुनौतियाँ

•	 संघवाद और बुनियादी संरचना सिद््धाांत: आलोचक अखिल भारतीय 
न््ययायिक सेवा को संघवाद और बुनियादी संरचना सिद््धाांत के लिए एक चुनौती 
के रूप मेें देखते हैैं, इसे संविधान द्वारा प्रदत्त राज््योों की शक््ततियोों पर अतिक्रमण 
मानते हैैं।

•	 अनुच््छछेद 233 और 312 के मध््य विरोधाभास: अखिल भारतीय न््ययायिक 
सेवा ने अनुच््छछेद 233 (जो राज््योों को जिला न््ययायाधीशोों की नियुक््तति की शक््तति 
प्रदान करता है) और अनुच््छछेद 312 (जो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन को 
सक्षम बनाता है) के बीच संभावित टकराव के बारे मेें चिंता जताई है।

•	 राज््य कोटा पर प्रभाव: राज््य कोटा से लाभ प्राप््त करने वाले समुदाय 
एआईजेएस के कार््ययान््वयन के बाद केेंद्र सरकार के तहत आरक्षण के अवसर 
गंवा सकते हैैं।

•	 संसदीय सलाहकार समिति (2017) और एससी/एसटी पर समिति 
(2021): एआईजेएस पर संसदीय बैठकोों मेें विचार-विमर््श किया गया, जो 
चल रहे विचार का संकेत देता है।

आगे की राह
•	 प्रणालीगत सुधार: राज््योों को अपने संबंधित न््ययायिक प्रणालियोों के भीतर 

प्रणालीगत मुद्ददों को दूरुस््त करने, अधिकार प्राप््त प्राधिकारियोों से संबंधित 
चिंताओं को दूर करने और समान परीक्षा संचालन पर ध््ययान केेंद्रित करना 
चाहिए।

•	 मंत्रिस््तरीय बैठकेें (2017): कानून और न््ययाय मंत्री की अध््यक्षता मेें हुई 
बैठकोों मेें अखिल भारतीय न््ययायिक सेवा के लिए पात्रता, आयु, चयन मानदंड, 
योग््यता और आरक्षण जैसे बिंदुओं पर चर््चचा की गई थी।

•	 पारदर््शशिता और जवाबदेही: पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती तंत्र को लागू 
करना, अधिकार प्राप््त प्राधिकारियोों का पुनर््गठन करना और परीक्षा संचालन 
मेें एकरूपता सुनिश््चचित करना निचली न््ययायपालिका मेें विश््ववास बहाल कर 
सकता है।

•	 स््थथानीयकृत एआईजेएस प्रवेश परीक्षा: अंचल स््तरोों पर अखिल भारतीय 
न््ययायिक सेवा प्रवेश परीक्षा आयोजित करके भाषा और सांस््ककृतिक समस््ययाओं 
का निराकरण किया जाए, जिससे न््ययायाधीशोों को उनके मूल स््थथानोों के निकट 
तैनात किया जा सकता है।

•	 केेंद्रीकरण पर पुनर््वविचार: आईएएस, आईपीएस और सशस्तत्र बलोों जैसी 
विभिन्न केेंद्रीय सेवाओं मेें रिक््ततियोों को ध््ययान मेें रखते हुए, सेवाओं के केेंद्रीकरण 
पर पुनर््वविचार करना चाहिए।
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1.2. अनुच््छछेद 370 की समाप््तति 
संदर््भ 

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ द्वारा वर््ष 2019 मेें केें द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौतियोों 
पर फैसला सुनाया गया ह।ै

•	 यह फैसला जम््ममू-कश््ममीर की विशेष स््थथिति, इसके भारत मेें विलय और 
उसके बाद अनुच््छछेद 370 को निरस््त करने से संबंधित एक ऐतिहासिक और 
विवादास््पद मुद्दे से संबंधित है।

अनुच््छछेद 370 का संक्षिप््त विवरण
•	 परिचय (1949)

	� अस््थथायी प्रावधान: इसे 17 अक््टटूबर, 1949 को एक अस््थथायी प्रावधान 
के रूप मेें भारतीय संविधान मेें जोड़़ा गया था।

	� विशेष दर््जजा: भारतीय संसद की विधायी शक््ततियोों को सीमित करते हुए, 
जम््ममू और कश््ममीर को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था।

•	 विस््ततार और शक््ततियाँ
	� संविधान सभा की भूमिका: जम््ममू-कश््ममीर संविधान सभा को यह तय 

करने का अधिकार दिया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच््छछेद लागू 
होोंगे।

	� राष्टट्रपति की शक््तति: अनुच््छछेद 370, खंड 3, राष्टट्रपति को इसके प्रावधानोों 
मेें संशोधन करने का अधिकार देता है।

•	 अनुच््छछेद 35A (1954)
	� राष्टट्रपति का आदेश: जम््ममू-कश््ममीर संविधान सभा की सिफारिश के 

आधार पर, वर््ष 1954 मेें राष्टट्रपति के आदेश के माध््यम से इसे पेश किया 
गया था।

	� विशेष प्रावधान: जम््ममू-कश््ममीर विधायिका को स््थथायी निवासियोों को 
परिभाषित करने, विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का 
अधिकार दिया गया था।

•	 वर््ष 2019 मेें संशोधन
	� संविधान (जम््ममू और कश््ममीर पर लागू होने के लिए) आदेश, 

2019: यह आदेश 5 अगस््त, 2019 को भारत के राष्टट्रपति द्वारा जारी 
किया गया था।

	� केेंद्रित परिवर््तन: अनुच््छछेद 370 को केवल संशोधित किया गया है, हटाया 
नहीीं गया है।

	� सरकार की कार््रवाई: भारत सरकार को अनुच््छछेद 370 को लागू करने मेें 
विशिष््ट समायोजन करने का अधिकार दिया गया।

अनुच््छछेद 370 को निरस््त करने के खिलाफ याचिकाकर््तताओं के तर््क

•	 अनुच््छछेद 370 स््थथायी है: वर््ष 1957 मेें संविधान सभा भंग होने के बाद यह 
स््थथायी हो गया और इसकी सिफारिश के बिना इसे निरस््त नहीीं किया जा सकता है।

•	 सत्ता का दुरुपयोग : अनुच््छछेद 368 मेें संशोधन करके अप्रत््यक्ष रूप से 
अनुच््छछेद 370 को निरस््त कर दिया गया, जिसमेें ‘संविधान सभा’ को ‘विधान 
सभा’ से प्रतिस््थथापित किया गया।

•	 राष्टट्रपति शासन के दौरान निहित प्रतिबंध: विधान सभा को निलंबित करने 
की उद््घघोषणा का तात््पर््य अनुच््छछेद 370(3) पर प्रतिबंध से है।

अनुच््छछेद 370 को निरस््त करने के पक्ष मेें केेंद्र सरकार के तर््क
•	 कोई विशेष दर््जजा नहीीं: जम््ममू-कश््ममीर को शुरू से ही कोई विशेष दर््जजा नहीीं था; 

विलय समझौते का मसौदा सभी रियासतोों के लिए समान था।
•	 राष्टट्रपति शासन मेें संसदीय भूमिका: राष्टट्रपति शासन के दौरान, संसद राज््य 

विधायिका की भूमिका निभाती है, जो सभी राज््योों पर लागू होती है।
•	 अस््थथायी केेंद्रशासित प्रदेश का दर््जजा: केेंद्र शासित प्रदेश के रूप मेें जम््ममू-

कश््ममीर अस््थथायी है; समय के साथ राज््य का दर््जजा पुनर््स्थथापित कर दिया जाएगा, 
जबकि लद्दाख केेंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।

•	 एकीकरण का उद्देश््य समाप््त: धारा 370 का जम््ममू-कश््ममीर मेें राष्ट्रीय 
एकीकरण का उद्देश््य समाप््त हो गया और इसे स््थथायी बनाना असंवैधानिक है।

•	 संघवाद और मूल संरचना: संघवाद संविधान की मूल संरचना का हिस््ससा है, 
लेकिन अनुच््छछेद 370 का कोई स््थथान नहीीं है, और इसे स््थथायी बनाना संविधान 
का उल््ललंघन है।

•	 केेंद्र सरकार के पास संप्रभुता: कानूनी संप्रभुता केेंद्र सरकार के पास है और 
अनुच््छछेद 370 को बिना किसी प्रतिबंध के हटाया जा सकता है।

उच्चतम न््ययायालय के फैसले की मुख््य बातेें
•	 जम््ममू और कश््ममीर की संप्रभुता:

	� न््ययायालय ने फैसला सुनाया कि वर््ष 1947 मेें भारत मेें विलय के बाद 
जम््ममू-कश््ममीर ने कोई संप्रभुता बरकरार नहीीं रखी गई थी।

	� सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत मेें विलय के बाद जम््ममू-कश््ममीर 
के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीीं है।

•	 अनुच््छछेद 370 की अस््थथायी प्रकृति: न््ययायालय ने ऐतिहासिक संदर््भ और 
संविधान के भाग XXI मेें इसके स््थथान के आधार पर अनुच््छछेद 370 को एक 
अस््थथायी, संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप मेें रखा था।

•	 अनुच््छछेद 370 को निरस््त करना: अगस््त 2019 मेें राष्टट्रपति की दोनोों 
घोषणाओं को बरकरार रखा गया, विशेष रूप से पाकिस््ततान से लगातार 
चुनौतियोों का मुकाबला करने के लिए निरस््ततीकरण को उचित ठहराया गया।

	� न््ययायालय द्वारा राष्टट्रपति शासन के दौरान राष्टट्रपति के कार्ययों को मान््य करने के 
लिए वर््ष 1994 के आर बोम््मई बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला दिया था।

•	 राज््य का दर््जजा बहाल करना: केेंद्र को राज््य का दर््जजा बहाल करने का निर्देश 
दिया गया और विधान सभा चुनाव कराने की सिफारिश की गई।

•	 उच्चतम न््ययायालय के फैसले को लागू करने मेें चुनौतियाँ:
•	 कार््ययान््वयन मेें बाधाएँ: राज््य का दर््जजा बहाल करने और चुनाव आयोजित 

करने मेें तार््ककिक और प्रशासनिक चुनौतियोों का सामना करना पड़ सकता है, 
जिसके लिए सावधानीपूर््वक योजना और कार््ययान््वयन की आवश््यकता होती है।

•	 राजनीतिक और सामाजिक पुनर्एकीकरण: अनुच््छछेद 370 के निरस््त होने 
के बाद जम््ममू और कश््ममीर को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संघ मेें फिर 
से एकीकृत करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इसमेें 
शामिल करने के लिए व््ययापक रणनीतियोों की आवश््यकता होगी।
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अनुच््छछेद 370 के फैसले की सिफ़़ारिशेें
•	 राज््य का दर््जजा बहाल करना: उच्चतम न््ययायालय ने केेंद्र को जम््ममू-कश््ममीर का 

राज््य का दर््जजा बहाल करने का निर्देश दिया। इस सिफ़़ारिश का उद्देश््य इस क्षेत्र 
को पूर््ण राज््य के रूप मेें पुनः स््थथापित करना है।

•	 विधान सभा चुनाव कराना: न््ययायालय ने जम््ममू-कश््ममीर मेें विधान सभा 
चुनाव कराने की सिफारिश की है और चुनाव कराना एक महत््वपूर््ण कदम है।

•	 सत््य और सुलह आयोग: न््ययायमूर््तति कौल ने जम््ममू-कश््ममीर मेें एक सत््य और 
सुलह आयोग के निर््ममाण का सुझाव दिया।

	� इस आयोग का उद्देश््य राज््य और उसके कर््ममियोों द्वारा किए गए कथित उल््ललंघनोों 
को उजागर कर, स््ववीकार करना, पारदर््शशिता और जवाबदेही को बढ़़ावा देना है।

आगे की राह
•	कार््ययान््वयन रोडमैप: राज््य का दर््जजा बहाल करने और जम््ममू-कश््ममीर 

मेें विधान सभा चुनाव कराने के लिए एक व््ययापक दिशा-निर्देश विकसित 
करना।

•	 हितधारकोों के मध््य विचार-विमर््श: राजनीतिक प्रतिनिधियोों, स््थथानीय 
समुदायोों और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकोों के मध््य विचार-
विमर््श करना।

•	 चुनावी तैयारी: स््वतंत्र और निष््पक्ष विधान सभा चुनावोों के लिए अनुकूल 
माहौल बनाने की दिशा मेें काम करना।

1.3. मुख््य चुनाव आयुक््त और अन््य चुनाव आयुक््त (नियुक््तति, सेवा की शर्ततें और कार््यकाल) विधेयक, 2023
प्रसंग

हाल ही मेें, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्ततें और कार््यकाल) विधेयक, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया। 

भारत निर््ववाचन आयोग 
•	 सजृन एवं सरंचना: अनचु््छछेद 324 भारत के चनुाव आयोग के गठन का प्रावधान करता ह,ै जिसमेें 

मखु््य चनुाव आयकु्त (CEC) और राष्टट्रपति द्वारा नियकु्त अन््य चनुाव आयकु्त (EC) शामिल होते हैैं।
•	 स््वतंत्र सरुक्षा उपाय: मखु््य चनुाव आयकु्त को सर्वोच््च न््ययायालय के न््ययायाधीश के समान, मनमाने ढंग 

से हटाए जाने के खिलाफ सरुक्षा प्राप्त ह।ै
•	 बहु-सदस््ययीय आयोग: राष्टट्रपति ने वर््ष 1991 मेें मखु््य चनुाव आयकु्त और अन््य चनुाव आयकु्त (सेवा 

की शर्ततें) संशोधन अधिनियम लाग ूकिया, जिससे एक बहु-सदस््ययीय चनुाव आयोग का गठन हुआ।  

वर््तमान चयन प्रक्रिया
•	 नियुक्ति प्रक्रिया: अनपू बरनवाल बनाम भारत संघ मामले मेें उच््चतम न््ययायालय के फैसले के अनसुार, 

तीन सदस््ययीय उच््च स््तरीय समिति मखु््य चनुाव आयकु्त और चनुाव आयकु्ततों की नियकु्ति पर राष्टट्रपति 
को सलाह दतेी ह।ै

•	 सवैंधानिक प्रावधान: अनचु््छछेद 324 (2) द्वारा शासित, राष्टट्रपति मखु््य चनुाव आयकु्त और चनुाव 
आयकु्ततों की नियकु्ति तब तक करते हैैं जब तक कि संसद चयन के मानदडं, सेवा की शर्ततों और कार््यकाल 
को निर््ददिष्ट करने वाला काननू नहीीं बना दतेी।

मुख््य चुनाव आयुक््त और अन््य चुनाव आयुक््त (नियुक््तति, सेवा की 
शर्ततें और कार््ययालय की अवधि) विधेयक, 2023 के बारे मेें:

•	 यह चुनाव आयोग (चुनाव आयुक््तोों की सेवा की शर्ततें और व््यवसाय का 
संचालन) अधिनियम, 1991 का स््थथान लेता है।

विधेयक की मुख््य विशेषताएं 
•	 चयन समिति की संरचना: चयन समिति मेें (i) अध््यक्ष के रूप मेें प्रधानमंत्री, 

(ii) सदस््य के रूप मेें लोकसभा मेें विपक्ष के नेता, और (iii) प्रधानमंत्री द्वारा 
सदस््य के रूप मेें नामित एक केेंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होोंगे।

•	 खोज समिति: एक खोज समिति चयन समिति के विचार के लिए पांच व््यक््ततियोों 
का एक पैनल तैयार करेगी। खोज समिति की अध््यक्षता कानून और न््ययाय मंत्री 
करेेंगे और इसमेें दो सचिव स््तर के सदस््य होोंगे। 

•	 मुख््य चुनाव आयुक््त और चुनाव आयुक््तोों की योग््यता: जो व््यक््तति केेंद्र 
सरकार के सचिव के पद के बराबर पद रखते हैैं या रख चुके हैैं, वे मुख््य चुनाव 
आयुक््त और चुनाव आयुक््त के रूप मेें नियुक््त होने के पात्र होोंगे।   

•	 सेवा की शर्ततें: मुख््य चुनाव आयुक््त का वेतन उच्चतम न््ययायालय के न््ययायाधीश 
के बराबर होगा। 

विधेयक से संबंधित मुद्दे
•	 चयन समिति पर सरकार का प्रभुत््व: विधेयक मेें एक समिति के गठन का 

प्रस््तताव है जिसमेें प्रधानमंत्री (PM), लोकसभा मेें विपक्ष के नेता (LoP) और 
प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होोंगे।

•	 उच्चतम न््ययायालय के फैसले (वर््ष 2023) को पलट दिया गया: विधेयक 
का उद्देश््य उच्चतम न््ययायालय के फैसले को पलटना है, जिसने प्रधानमंत्री, 
लोकसभा मेें विपक्ष के नेता और भारत के मुख््य न््ययायाधीश को शामिल करते 
हुए एक उच्च-शक््तति समिति की सिफारिश की थी।  

•	 स््वतंत्रता पर प्रभाव: विधेयक के विरोधियोों का दावा है कि यह चुनाव आयोग 
के स््वतंत्र चरित्र को नकारात््मक रूप से प्रभावित करता है, क््योोंकि नियुक््तति 
समिति प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस््योों के साथ एक 'खाली औपचारिकता' 
बनकर रह जाती है।

•	 चयन समिति की सिफारिशोों की वैधता: विधेयक रिक््ततियोों या दोषोों के मामले 
मेें भी चयन समिति की वैधता को बरकरार रखता है, जिसके परिणामस््वरूप 
संभावित रूप से एक समिति बनेगी जिसमेें विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के 
सदस््य शामिल होोंगे।

सिफ़़ारिशेें
•	 गोस््ववामी समिति (1990)

	� मुख््य चुनाव आयुक््त हेतु: राष्टट्रपति द्वारा मुख््य न््ययायाधीश + लोकसभा 
के विपक्ष के नेता (या लोकसभा मेें सबसे बड़़ी पार्टी के नेता) के परामर््श 
से नियुक््तति।

	� चुनाव आयुक््त हेतु: राष्टट्रपति द्वारा मुख््य न््ययायाधीश + लोकसभा के 
विपक्ष के नेता (या लोकसभा मेें सबसे बड़़ी पार्टी के नेता) + मुख््य चुनाव 
आयुक््त के परामर््श से नियुक््तति। 

•	 संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग रिपोर््ट 
(2002): प्रधान मंत्री + लोकसभा मेें विपक्ष के नेता + राज््यसभा मेें विपक्ष के 
नेता + लोकसभा के अध््यक्ष + राज््यसभा के उपसभापति।

•	 विधि आयोग (2015)  : प्रधानमंत्री + लोकसभा के विपक्ष के नेता (या 
लोकसभा मेें सबसे बड़़े विपक्षी दल के नेता) + मुख््य न््ययायाधीश।
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•	 उच्चतम न््ययायालय (2023): प्रधानमंत्री + लोकसभा मेें विपक्ष के नेता (या 
लोकसभा मेें सबसे बड़़े विपक्षी दल के नेता) + मुख््य न््ययायाधीश।

अंतर््रराष्ट्रीय चलन
•	 ब्रिटेन

	� चुनाव आयोग पर अध््यक्ष की समिति, जिसके सदस््य सांसद होते हैैं, चुनाव 
आयुक््तोों की नियुक््तति की देखरेख करती है।

	� इन पदोों के लिए उम््ममीदवारोों को हाउस ऑफ कॉमन््स द्वारा अनुमोदित किया 
जाता है और ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक््त किया जाता है। 

•	 संयुक््त राज््य अमेरिका: आयोग की नियुक््तति राष्टट्रपति द्वारा की जाती है और 

सीनेट द्वारा इसकी पुष््टटि की जाती है।
•	 कनाडा: हाउस ऑफ कॉमन््स के एक प्रस््तताव द्वारा नियुक््त किया गया।

आगे की राह
•	 विधायी परिशोधन: सुप्रीम कोर््ट के न््ययायाधीशोों के समान चुनाव आयुक््तोों 

(EC) की स््थथिति को बनाए रखने की मांग करने वाले प्रस््ततावित संशोधनोों पर 
संसद के दोनोों सदनोों मेें गहन चर््चचा की जानी चाहिए।

•	परामर््श और सर््वसम््मति: संसदीय समितियाँ चर््चचा को सुविधाजनक 
बनाने और संशोधनोों पर आम सहमति बनाने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभा 
सकती हैैं। 

1.4. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
संदर््भ

वर््ष 2023 मेें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा तैयार की गई केें द्र सरकार के खातोों की ऑडिट रिपोर््ट की संख्या मेें उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

विवरण
•	 संसद मेें केवल 18 रिपोर्टटें पेश की गईं, जो वर््ष 2019 और वर््ष 2023 के बीच 

प्रतिवर््ष औसतन 22 रिपोर्टटों से काफी कम है।
•	 यह प्रवृत्ति ऑडिट की संख््यया मेें लगातार कमी को उजागर करती है, 2015 मेें 

सर््ववाधिक 53 रिपोर्टटें पेश की गई थी।

भारत मेें सीएजी के लिए नवीनतम चिंताएँ और चुनौतियाँ

•	 ऑडिट रिपोर््ट मेें गिरावट (2019-2023): वर््ष 2023 मेें सीएजी ऑडिट 
रिपोर््ट मेें भारी गिरावट आई, वर््ष 2019 से वर््ष 2022 तक प्रतिवर््ष औसतन 22 
रिपोर््ट की तुलना मेें केवल 18 रिपोर््ट संसद मेें प्रस््ततुत की गईं।

•	 विभाग-वार विश््ललेषण 
	� रेलवे और सिविल विभाग: रेलवे विभाग की रिपोर््ट पिछले पांच वर्षषों 

मेें 27 से घटकर 14 हो गई है। इसी अवधि के दौरान सिविल विभाग की 
ऑडिट रिपोर्टटें 42 से घटाकर 34 कर दी गईं।

•	 भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस््थथा (SAI)
	� कर््मचारियोों की संख््यया और बजट आवंटन: लेखापरीक्षा एवं 

लेखा विभाग (IA&AD) मेें कर््मचारियोों की संख््यया वर््ष 2013-14 मेें 
48,253 से घटकर वर््ष 2021-22 मेें 41,675 हो गई। आईएएण््डएएस 
(IA&AS) अधिकारी 789 (वर््ष 2014-15) से घटकर 553 (वर््ष 
2021-22) हो गए।

•	 भारत मेें सीएजी के समक्ष चुनौतियाँ
	� सार््वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को शामिल करते हुए ऑडिट अधिक 

जटिल होता जा रहा है। 
	� सीएजी नियुक््तति के लिए कोई परिभाषित मानदंड नहीीं, कार््यकारी विवेक 

पर निर््भर।
	� आयु सीमा (65 वर््ष) के कारण छोटा कार््यकाल नेतृत््व की निरंतरता और 

विशेषज्ञता को प्रभावित करता है।
	� अन््य देशोों की तुलना मेें भारत मेें लेखापरीक्षा एवं लेखा विभागके काम हेतु 

वैधानिक मान््यता का अभाव।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

•	 अनचु््छछेद 148
	� नियुक्ति और निष््ककासन: राष्टट्रपति सीएजी की नियकु्ति करते हैैं, और निष््ककासन सपु्रीम कोर््ट के 
न््ययायाधीश की तरह ही होता ह।ै
	�कार््यकाल के बाद आगे सरकारी पद के लिए अयोग््य। लेखापरीक्षा विभाग के कार््ममिकोों के लिए 
राष्टट्रपति द्वारा निर््धधारित सेवा शर्ततें।

•	 अनुच््छछेद 149: सीएजी संसद द्वारा निर््धधारित कर््तव््योों का पालन करता ह ैऔर शक्तियोों का प्रयोग करता ह।ै 
जिम््ममेदारियोों मेें वित्तीय समितियोों की देखरेख और काननूी प्रक्रियाओ ंका अनपुालन सनुिश्चित करना शामिल ह।ै

•	 अनुच््छछेद 150: राष्टट्रपति, सीएजी की सलाह पर, संघ और राज््योों के लिए ‘लेखा प्रपत्र’ निर््धधारित करते हैैं।
•	 अनुच््छछेद 279: सीएजी संग्रह लागत मेें कटौती के बाद करोों की “शदु्ध आय” को प्रमाणित करता ह।ै

	�संसद या राष्टट्रपति का आदशे आय, भगुतान, समायोजन आदि की गणना के लिए प्रक्रियाए ंनिर््ददिष्ट 
कर सकता ह।ै

•	 छठी अनुसचूी: सीएजी जिला और क्षेत्रीय परिषदोों के खातोों और लेखापरीक्षा के प्रपत्र निर््धधारित करता 
ह,ै साथ ही रिपोर््ट परिषद के समक्ष प्रस््ततुत करने के लिए राज््यपाल को प्रस््ततुत की जाती ह।ै

भारतीय लोकतंत्र मेें सीएजी का महत््व
•	 ऐतिहासिक पषृ्ठभूमि: ऑडिटिग के ऐतिहासिक महत््व का पता कौटिल््य के अर््थशास्त्र जैसे परुाने ग्रंथोों 

के संदर््भ मेें प्राचीन प्रथाओ ंसे लगाया जा सकता ह।ै
	� राजा का ईमानदार अधिकारियोों द्वारा किए जाने वाले पारदर्शी सार््वजनिक ऑडिट पर जोर दनेा।

•	 अम््बबेडकर ने महत््वपूर््ण माना: डॉ. बी.आर अम््बबेडकर ने सीएजी के कर््तव््योों को न््ययायपालिका से भी 
अधिक महत््वपरू््ण मानते हुए इसके सर्वोपरि महत््व पर प्रकाश डाला। सीएजी संवैधानिक आदर्शशों को 
कायम रखने और सशुासन सनुिश्चित करने मेें महत््वपरू््ण भमूिका निभाता ह।ै

•	 सशुासन मेें सीएजी का योगदान: प्रमखु उदाहरणोों मेें गंगा एक््शन प््ललान 1979 की जांच और वर््ष 
2000-01 मेें बिहार मेें वित्तीय विसंगतियोों को उजागर करना शामिल ह।ै

	� 2जी घोटाला और राष्टट्रमंडल खेलोों मेें अनियमितता जैसे हाई-प्रोफाइल मामले खामियोों को 
उजागर करने और जवाबदहेी सनुिश्चित करने मेें सीएजी के प्रभाव को रेखांकित करते हैैं।
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भारतीय लोकतंत्र मेें सीएजी की भूमिका
•	 वित्तीय प्रबंधन निरीक्षण: सीएजी सरकारी खर्चचों का ऑडिट करके, काननूी उपलब््धता की पषु्टि करके 

और नियमोों के साथ तालमेल बिठाकर पारदर््शशिता और सशुासन सनुिश्चित करता ह।ै
•	 राजस््व आश्वासन के  लिए नियामक ऑडिट: राजस््व मलू््ययाांकन, संग्रह और आवंटन को स््थथापित 

काननूी प्रक्रियाओ ंके साथ संरेखित करने हते ुनियामक ऑडिट आयोजित करता ह।ै
•	 दक्षता के  लिए औचित््य ऑडिट: सीएजी के पास औचित््य ऑडिट करने का अधिकार ह,ै जो 

फिजलूखर्ची या अत््यधिक खर्चचों के लिए सरकारी खर््च की जांच करता ह।ै 
•	 पारदर््शशिता और जवाबदेही: अनचु््छछेद 151 के तहत प्रस््ततुत रिपोर्टटें संसदीय समीक्षा, नैतिक मानकोों को 

बढ़़ाने और जवाबदहेी सनुिश्चित करने के लिए महत््वपरू््ण हैैं।

आगे की राह और पूर््व सीएजी विनोद राय द्वारा सुझाए गए सुधार
•	 सीएजी के अधिकार क्षेत्र का विस््ततार: सभी निजी-सार््वजनिक भागीदारी 

(PPP), पंचायती राज संस््थथानोों और सरकार द्वारा वित्त पोषित समितियोों को 
सीएजी जांच के दायरे मेें लाया जाए।

•	 सीएजी अधिनियम 1971 मेें संशोधन: उभरती शासन संरचनाओं के 

साथ तालमेल बनाए रखने और जलवायु परिवर््तन, एसडीजी आदि जैसी 
समसामयिक चुनौतियोों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सीएजी अधिनियम 
1971 मेें संशोधन की जरूरत। 

•	 सीएजी नियुक््तति के लिए कॉलेजियम तंत्र: मुख््य सतर््कता आयुक््त (CVC) 
चयन प्रक्रिया के समान, सीएजी के चयन के लिए एक कॉलेजियम जैसा तंत्र 
स््थथापित करने की जरूरत।

•	 ऑडिट मेें प्रौद्योगिकी का उपयोग: बिग डेटा प्रबंधन नीतियोों को लागू 
करके सार््वजनिक ऑडिट मेें प्रौद्योगिकी को अपनाना। प्रभावी ऑडिट के लिए 
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु सेेंटर फॉर डेटा मैनेजमेेंट एंड एनालिटिक््स जैसे 
केेंद्र स््थथापित करना।

•	 वैश््वविक सहयोग: सम््ममेलनोों और मंचोों के माध््यम से अंतर््रराष्ट्रीय समकक्षषों के 
साथ साझेदारी और सहयोग को बढ़़ावा देना। सार््वजनिक और पर््ययावरण ऑडिट 
जैसे क्षेत्ररों मेें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और क्षमता विकास को बढ़़ाना।

1.5. वित्त आयोग
संदर््भ

केें द्रीय मंत्रिमंडल ने सोलहवेें वित्त आयोग के संदर््भ की शर्ततों (ToR) को अपनी मंजूरी दे दी ह।ै

•	 इस आयोग को 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली आगामी पांच साल की 
अवधि के लिए केेंद्र सरकार और राज््योों के बीच राजस््व साझा करने का फॉर््ममूला 
सुझाने का काम सौौंपा गया है।

संदर््भ की शर्ततें (ToR)
•	 यह उन विशिष््ट कार्ययों और जिम््ममेदारियोों की रूपरेखा प्रस््ततुत करता है 

जिन््हेें आयोग से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।
•	 यह केेंद्र सरकार और राज््य सरकारोों के बीच राजस््व के वितरण हेतु एक 

रूपरेखा प्रदान करता है, साथ ही राज््योों के बीच इन राजस््व के आवंटन को 
नियंत्रित करने वाले सिद््धाांत भी प्रदान करता है।

15वेें वित्त आयोग के टीओआर मेें शामिल प्रमुख पहलू 

•	 भारत के राष्टट्रपति द्वारा श्री एनके सिंह की अध््यक्षता मेें 15वां वित्त आयोग 
(एक संवैधानिक निकाय) का गठन किया गया है।

•	 अनुलंब हस््तताांतरण (Vertical Devolution): 14वेें वित्त आयोग 
के सुझाव के अनुरूप, अनुलंब हस््तताांतरण को 41% पर बनाए रखने की 
सिफारिश की गई है।

	� जम््ममू और कश््ममीर की बदली हुई स््थथिति हेतु 1% समायोजन के साथ, 
विभाज््य समूह के 42% के समान स््तर पर बना हुआ है।

•	 समस््तरीय हस््तताांतरण: जनसांख््ययिकीय प्रदर््शन हेतु 12.5%, आय हेतु 45%, 
जनसंख््यया और क्षेत्र हेतु 15%, वन और पारिस््थथितिकी हेतु 10% और कर एवं 
वित्तीय प्रयासोों हेतु 2.5%।

•	 राज््योों को राजस््व घाटा अनुदान: राजस््व घाटा अनुदान राज््योों के संसाधनोों 
से परे राजकोषीय जरूरतोों को पूरा करता है।

	� हस््तताांतरण के बाद अनुशंसित कुल अनुदान पाँच वर्षषों (वित्त वर््ष 22 से 
वित्त वर््ष 26 तक) मेें लगभग 3 ट्रिलियन रुपये।

	� अनुदान के लिए अर््हता प्राप््त करने वाले राज््य वित्त वर््ष 22 मेें 17 से 

घटकर वित्त वर््ष 26 मेें 6 हो गए हैैं।
•	 प्रदर््शन-आधारित प्रोत््ससाहन और अनुदान: सामाजिक क्षेत्र (स््ववास््थ््य, 

शिक्षा), ग्रामीण अर््थव््यवस््थथा (कृषि, ग्रामीण सड़केें), शासन सुधार और बिजली 
क्षेत्र के लिए प्रदर््शन-आधारित प्रोत््ससाहन प्रणाली पर ध््ययान केेंद्रित किया गया है।

•	 केेंद्र के लिए राजकोषीय स््थथान: संघ को अनुमानित सकल राजस््व प्राप््ततियोों 
का लगभग 34% नियत।

•	 स््थथानीय सरकारोों को अनुदान
	� शहरी स््थथानीय निकायोों को दस लाख से कम आबादी वाले शहरोों/कस््बोों 

के लिए बुनियादी अनुदान मिलता है;
	� जबकि मिलियन-प््लस शहरोों को मिलियन-प््लस सिटीज़ चैलेेंज फंड 

(MCF) के माध््यम से प्रदर््शन से जुड़़े अनुदान मिलते हैैं।

सोलहवेें वित्त आयोग के लिए संदर््भ की शर्ततें
•	 करोों की शुद्ध आय का वितरण: केेंद्र और राज््य सरकारोों के बीच करोों की 

शुद्ध आय को कैसे विभाजित किया जाए इसकी सिफारिश करना।
•	 सहायता अनुदान के लिए सिद््धाांत: उन सिद््धाांतोों की स््थथापना करना जो 

संविधान के अनुच््छछेद 275 के तहत राज््योों को सहायता अनुदान को नियंत्रित 
करनेवाला हो।

•	 राज््योों की समेकित निधि को बढ़़ाना: राज््योों मेें पंचायतोों और नगर पालिकाओं 
के संसाधनोों की पूर््तति के लिए उपायोों की सिफारिश करना।

•	 आपदा प्रबंधन वित्तपोषण की समीक्षा: आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण 
के लिए वर््तमान व््यवस््थथा की समीक्षा करना।

16वेें वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियाँ
•	 वैश््वविक व््ययापक आर््थथिक अनिश््चचितता: 15वेें वित्त आयोग ने महामारी के 

कारण राजकोषीय प्रबंधन मेें जटिलताओं की पहचान की, राजकोषीय प्रोत््ससाहन 
और एक विश््वसनीय निकास योजना की आवश््यकता पर जोर दिया।
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•	 विकास धारणा: आर््थथिक अनिश््चचितता और राजकोषीय विवेकशीलता पर 
विचार करते हुए, 2026-27 से 2030-31 के लिए विकास का अनुमान लगाने 
के लिए एक तंत्र का प्रस््तताव।

•	 राजकोषीय स््थथिरता के लिए रूपरेखा: कोविड के बाद के राजकोषीय 
परिदृश््य को ध््ययान मेें रखते हुए एक विश््वसनीय और कार््ययान््वयन योग््य 
राजकोषीय पुनर््गठन योजना के महत््व पर जोर देना।

•	 ऑफ-बजट उधार और राजकोषीय जिम््ममेदारी: घाटे के लक्षष्य को उचित 
रूप से संशोधित किए बिना बजट और ऑफ-बजट उधार के विलय के प्रति 
सावधानी।

•	 केेंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का पुनर््गठन: सीएसएस के प्रबंधन की 
जटिलता पर प्रकाश डालना और डिजाइन, लचीलेपन और कार््ययान््वयन मेें राज््य 
की अधिक भागीदारी का सुझाव देना। 

आगे की राह
•	 राज््योों के लिए सख््त राजकोषीय घाटे की सीमा की वकालत, राजकोषीय 

प्रदर््शन मानदंडोों के अनुपालन को प्रोत््ससाहन।
•	 बारहवेें वित्त आयोग की सिफ़़ारिश के अनुपालन मेें एक ऋण परिषद की 

स््थथापना का प्रस््तताव।

•	 उपकर और अधिभार: गैर-साझा उपकर और अधिभार मेें वृद्धि के कारण केेंद्र 
के सकल कर राजस््व (GTR) मेें राज््योों की प्रभावी हिस््ससेदारी मेें गिरावट पर 
ध््ययान देने की आवश््यकता है।

वित्त आयोग 
•	 भारतीय वित्त आयोग, भारतीय सवंिधान के  अनुच््छछेद 280 के  प्रावधानोों के तहत एक संवैधानिक 

निकाय के रूप मेें कार््य करता ह।ै
•	 वित्त आयोग एक अर््ध-न््ययायिक निकाय के रूप मेें स््थथापित किया गया ह,ै जिसका प्राथमिक कार््य केें द्र 

सरकार और राज््योों के बीच कर आय के समान वितरण हते ुतरीकोों और सतू्ररों को निर््धधारित करना ह।ै
•	 कर आय का वितरण: इसे संघ और राज््योों के बीच करोों की शदु्ध आय के उचित वितरण की सिफारिश 

करने के साथ-साथ इन आय के अतंर-राज््य वितरण का निर््धधारण करने का काम सौौंपा गया ह।ै

वित्त आयोग की संरचना
•	 सरंचना: वित्त आयोग मेें पाँच सदस््य होते हैैं, जिनमेें एक अध््यक्ष और चार अन््य सदस््य शामिल हैैं।

	�सभी सदस््योों की नियकु्ति भारत के राष्टट्रपति द्वारा की जाती ह,ै और उनकी शर्ततें आवश््यकतानसुार 
पनुर््ननियकु्ति की संभावना के साथ राष्टट्रपति द्वारा निर््धधारित की जाती हैैं।

•	 चार सदस््योों के  लिए योग््यताए:ँ आयोग के चार सदस््योों को विविध विशेषज्ञता वाले समहू से चनुा 
जाता ह:ै

	� किसी उच््च न््ययायालय का न््ययायाधीश या इन पदोों हते ुकोई योग््य व््यक्ति।
	� वित्त और सरकारी लेखा मेें विशेषज्ञता।
	� वित्तीय और प्रशासनिक मामलोों मेें विविध अनभुव यकु्त व््यक्ति।
	�अर््थशास्त्र और संबंधित अध््ययनोों की विशेषज्ञता रखने वाला व््यक्ति।

1.6. आयुष््ममान आरोग््य मंदिर
संदर््भ

हाल ही मेें, केें द्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केें द्ररों (AB-HWCs) का नाम बदलकर ‘आरोग्यम परमं धनम्' टगैलाइन के साथ 'आयुष्मान 
आरोग्य मंदिर' कर दिया ह।ै

आयुष््ममान भारत क््यया है?
•	 आयुष््ममान भारत योजना की शुरुआत वर््ष 2017 की राष्ट्रीय स््ववास््थ््य नीति 

द्वारा निर््धधारित सिफारिशोों के अनुरूप की गई थी।
•	 इस दूरदर्शी उपक्रम को सार््वभौमिक स््ववास््थ््य सुविधा (Universal 

Health Coverage-UHC) की अवधारणा को साकार करने 
के लिए सावधानीपूर््वक डिजाइन किया गया है, इस प्रकार यह सतत 
विकास लक्षष्ययों (एसडीजी) की प्राप््तति के साथ संरेखित होता है।

•	 आयुष््ममान भारत पहल स््ववास््थ््य सेवाओं की प्रदायगी हेतु एक खंडित, 
क्षेत्र-आधारित दृष््टटिकोण से हटकर स््ववास््थ््य सेवा प्रदायगी के एक समग्र 
और मांग-उत्तरदायी मॉडल मेें बदलने के एक ईमानदार प्रयास का प्रतिनिधित््व 
करती है।

•	 आयुष््ममान भारत निम्न के माध््यम से अभूतपूर््व हस््तक्षेप शुरू करके स््ववास््थ््य 
सेवा प्रणाली मेें क््राांति लाना चाहता है:

	� स््ववास््थ््य और कल््ययाण केेंद्र (HWCs) और प्रधानमंत्री जन आरोग््य 
योजना (PM-JAY)

स््ववास््थ््य और कल््ययाण केेंद्र (sCWH)
•	 केेंद्र सरकार ने 150,000 एचडब््ल्ययूसी के एक प्रभावशाली नेटवर््क की 

स््थथापना को गति दी, यह उपलब््धधि पहले से मौजूद उप-केेंद्ररों और प्राथमिक 
स््ववास््थ््य केेंद्ररों के परिवर््तन के माध््यम से हासिल की गई।

•	 इन केेंद्ररों की दायित््व व््ययापक प्राथमिक स््ववास््थ््य देखभाल 

(Comprehensive Primary Health Care- CPHC) प्रदान 
करना है, जिससे गैर-संचारी रोगोों के प्रबंधन के साथ मातृ एवं शिशु स््ववास््थ््य 
सेवाओं को भी बढ़़ावा मिल सके।

•	 यह निःशुल््क आवश््यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं के प्रावधान पर 
विचार करता है, इस प्रकार समुदायोों के द्वार पर स््ववास््थ््य देखभाल सुविधा की 
पहुंच सुनिश््चचित करता है।

प्रधानमंत्री-जन आरोग््य योजना (PM-JAY)
•	 यह स््ववास््थ््य आश््ववासन योजना प्रतिवर््ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये 

के स््ववास््थ््य कवरेज का वादा करती है, जो माध््यमिक और तृतीयक 
देखभाल अस््पताल मेें भर्ती के लिए निर््धधारित है।

•	 पात्र परिवारोों का चयन क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्ररों के लिए सामाजिक-
आर््थथिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) मेें उल््ललिखित अभाव 
और व््यवसाय के मापदंडोों पर दृढ़तापूर््वक आधारित है।

•	 यह राष्ट्रीय स््ववास््थ््य सुरक्षा योजना (National Health Protection 
Scheme-NHPS) के रूप मेें अपने पूर््ववर्ती नाम से विकसित हुआ है, 
जिसमेें राष्ट्रीय स््ववास््थ््य बीमा योजना (RSBY) को शामिल किया गया है।

•	 यह योजना पूरे भारत मेें सार््वजनिक और निजी अस््पतालोों के व््ययापक 
फलक मेें माध््यमिक और तृतीयक देखभाल अस््पताल मेें उपचार हेतु एक 
व््ययापक सुरक्षा गारंटी देती है।

•	 चिकित््ससा व््यय से उत््पन्न होने वाली वित्तीय आपदा को समाप््त करने की 
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कल््पना की गई, जो सालाना लगभग 60 मिलियन व््यक््ततियोों को गरीबी के 
दुश््चक्र मेें धकेल देती है।

चिंताएं
•	 मृत मरीजोों का उपचार

	� जिन मरीजोों को शुरू मेें "मृत" करार दिया गया था, उन््हेें इलाज मिलना 
जारी रहा, सबसे ज््ययादा मामले छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड मेें 
थे और सबसे कम मामले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम 
और चंडीगढ़ मेें थे।

•	 अवास््तविक घरेलू आकार: पंजीकृत घरेलू आकार 11 से 201 सदस््योों तक 
था, जो लाभार्थी पंजीकरण के दौरान सत््ययापन नियंत्रण की कमी को दर््शशाता है।

•	 पेेंशनभोगी लाभ उठा रहे हैैं: कुछ राज््योों मेें पेेंशनभोगियोों के पास पीएमजेएवाई 
कार््ड हैैं, जो अयोग््य लाभार््थथियोों को हटाने मेें देरी के कारण उपचार लाभ प्राप््त 
कर रहे हैैं।

•	 फर्जी मोबाइल नंबर और आधार
	� कुछ लाभार््थथियोों के पास एक ही फर्जी मोबाइल नंबर था, जिससे 

सत््ययापन मेें बाधा आ रही थी।

	� कई लाभार््थथियोों से जुड़़े आधार नंबरोों ने उचित सत््ययापन को लेकर चिंताएं 
बढ़़ा दी हैैं।

•	 प्रणालीगत विफलताएँ
	� सीएजी की रिपोर््ट मेें प्रणालीगत मुद्ददों को उजागर किया गया, जिसमेें निजी 

अस््पताल सार््वजनिक अस््पताल-आरक्षित प्रक्रियाओं को संभालना, ढांचागत 
अपर््ययाप््तता, उपकरण की कमी और चिकित््ससा कदाचार शामिल हैैं।

आगे की राह
•	 स््ववास््थ््य को जिम््ममेदारियोों की समवर्ती सूची मेें शामिल करने का प्रस््तताव महत््व 

रखता है, क््योोंकि स््ववास््थ््य व््यय मेें केेंद्र सरकार की भागीदारी है।
•	 सर्वोपरि उद्देश््य समृद्ध और कम समृद्ध राज््योों के बीच संसाधनोों का 

समान वितरण है, जिससे यह सुनिश््चचित होता है कि पीएम-जेएवाई के लाभ 
सार््वभौमिक रूप से उपलब््ध हैैं।

•	 निरंतर गुणवत्ता वृद्धि और मान््यता के सिद््धाांत (जैसा कि नेशनल एक्रिडिटेशन 
बोर््ड फॉर हॉस््पपिटल््स एंड हेल््थकेयर प्रोवाइडर््स (NABH) जैसी 
संस््थथाओं द्वारा समर््थथित है) आगे बढ़ने के मार््ग प्रशस््त करनेवाला एक 
महत््वपूर््ण दिशा सूचक प्रणाली गठित करते हैैं।

1.7. मनरेगा (MGNREGA)
संदर््भ

हाल ही मेें कैग की रिपोर््ट से यह उजागर हुआ ह ैकि 34 राज्ययों और केें द्रशासित प्रदेशोों मेें से केवल छह ने 50% से अधिक ग्राम पंचायतोों मेें सोशल ऑडिट पूरा कर 
लिया ह।ै इसके तहत ग्राम पंचायतोों मेें 100% कार््य करानेवाला एकमात्र राज्य केरल ह।ै

मनरेगा क््यया है?
•	 महात््ममा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम  

2005 )AGERNGM, जिसे मनरेगा के रूप मेें भी जाना जाता है, एक 
सामाजिक कल््ययाण उपाय है एवं जिसका उद्देश््य ‘काम करने के अधिकार’ 
की गारंटी देना है।

•	 यह वैधानिक न््ययूनतम वेतन पर सार््वजनिक कार््य से संबंधित अकुशल 
शारीरिक कार््य करने के इच््छछुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस््क सदस््योों 
को प्रत््ययेक वित्तीय वर््ष मेें एक सौ दिनोों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान 
करता है।

•	 ग्रामीण विकास मंत्रालय राज््य सरकारोों के साथ मिलकर इस योजना के 
संपूर््ण कार््ययान््वयन की निगरानी कर रहा है।

•	 ग्रामीण रोजगार मंत्रालय ने मनरेगा लाभार््थथियोों की पहचान के लिए 
सामाजिक आर््थथिक जाति जनगणना (SECC) 2011 डेटा का 
उपयोग किया।

•	 प्राथमिक उद्देश््य
	� उत््पपादक संपत्तियोों का निर््ममाण: मनरेगा का उद्देश््य मजदूरी रोजगार के 

माध््यम से निर््धधारित गुणवत्ता और स््थथायित््व की उत््पपादक संपत्तियां बनाना 
है, जो आर््थथिक विकास मेें योगदान देती हैैं।

	� आजीविका संसाधन आधार: अधिनियम का उद्देश््य गरीबी संबंधी 
चिंताओं को दूर करते हुए ग्रामीण गरीबोों के आजीविका संसाधन आधार 
को मजबूत करना है।

	� सामाजिक समावेशन: समानता को बढ़़ावा देते हुए महिलाओं, अनुसूचित 

जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (TS) का सामाजिक समावेश 
सुनिश््चचित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाते हैैं।

मनरेगा से संबंधित नवीन चिंताएँ
•	 सामाजिक ऑडिट प्रगति: केरल को छोड़कर 34 राज््योों और केेंद्रशासित 

प्रदेशोों मेें से केवल छह ने 50% से अधिक ग्राम पंचायतोों मेें सामाजिक ऑडिट 
पूरी की है।

•	 ऑडिट मानक और वित्तपोषण: सीएजी द्वारा ऑडिट मानक 19 दिसंबर, 
2016 को जारी किए गए थे। सामाजिक ऑडिट इकाइयां पिछले वर््ष राज््य द्वारा 
किए गए मनरेगा व््यय के 0.5% के बराबर धनराशि की हकदार हैैं।

•	 सभी राज््योों मेें एकसमान चुनौती: मध््य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और 
चुनाव वाले राज््योों मेें कम ऑडिट पूर््णता दर। देश भर मेें सत्ता मेें चाहे कोई भी 
राजनीतिक दल हो, सामाजिक लेखापरीक्षा (ऑडिट) चुनौती बनी रहती है।

•	 केेंद्र के अनुस््ममारक और राज््य की चिंताएँ: राज््य ऑडिट मेें देरी का कारण 
स््वतंत्र सामाजिक ऑडिट इकाइयोों के लिए तुरंत धन जारी करने मेें केेंद्र की 
विफलता को मानते हैैं। ग्राम-स््तरीय लेखापरीक्षकोों (अंकेक्षकोों) के वेतन मेें 
देरी की शिकायतेें बार-बार आती रहती हैैं।

मनरेगा हेतु सुझाव 
•	 शहरी क्षेत्ररों मेें मनरेगा का विस््ततार: मनरेगा के लिए एक प्रस््ततावित सुधार 

शहरी क्षेत्ररों मेें कार््यक्रम का विस््ततार है। इस विस््ततार का उद्देश््य शहरी बेरोजगारी 
से निपटना और लोगोों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
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•	 विकल््प के रूप मेें यूनिवर््सल बेसिक इनकम (UBI): मनरेगा के विकल््प 
के रूप मेें यूबीआई पर विचार किया जाना चाहिए । यूबीआई को मौजूदा 
कल््ययाणकारी योजनाओं की तुलना मेें अधिक कुशल और कम जोखिम वाले 
विकल््प के रूप मेें देखा जाता है।

•	 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (SMFeN): मनरेगा श्रमिकोों 
को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश््चचित करने के लिए एनईएफएमएस 
मौजूद है। वित्त वर््ष 2023-24 मेें 15 दिनोों के भीतर 99.12% वेतन आदेश 
सृजित करते हुए, समय पर वेतन भुगतान करने का प्रयास किया जाता है।

•	 आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस)के लाभ: एपीबीएस प्रगति की 
समीक्षा और वेतन भुगतान का मिश्रित मार््ग (राष्ट्रीय स््वचालित समाशोधन 
गृह-NACH और 31 )SBPA दिसंबर, 2023 तक या अगले आदेश तक 
बढ़़ा दिया गया है।

•	 अन््य योजनाओं के साथ मिलाप: मनरेगा को अन््य मौजूदा योजनाओं के 
साथ जोड़ा जाना चाहिए ।

•	 अनिवार््य सामाजिक ऑडिट: एक महत््वपूर््ण सुधार प्रस््तताव हर छह महीने 
मेें सामाजिक ऑडिट के अनिवार््य संचालन पर जोर देता है। इस कदम की 
परिकल््पना नियमित जांच और पारदर््शशिता सुनिश््चचित करके मनरेगा के 

कार््ययान््वयन को बढ़़ाने के लिए की गई है।
•	 जॉब कार्डडों को सटीक रूप से जारी करना: सुझाव यह है कि जॉब कार््ड 

केवल मनरेगा रोजगार के लिए पात्र व््यक््ततियोों को आवंटित किए जाएं, निर््ववाचित 
पीआरआई प्रतिनिधियोों और मनरेगा अधिकारियोों को इस पात्रता से बाहर रखा 
जाए।

•	 उन्नत सामाजिक ऑडिट: जवाबदेही और पारदर््शशिता सुनिश््चचित करने के 
लिए सभी राज््योों मेें नियमित और समय पर सामाजिक ऑडिट आयोजित करने 
की आवश््यकता है। ऑडिट प्रक्रिया मेें देरी से बचने के लिए केेंद्र को तुरंत 
धनराशि जारी करनी चाहिए।

•	 केरल के मॉडल को राष्टट्रव््ययापी अपनाना: राज््य केरल के दृष््टटिकोण से 
सीख सकते हैैं और पंचायत स््तर पर समय-समय पर सामाजिक लेखा परीक्षा 
सार््वजनिक सुनवाई को अपनाने पर विचार कर सकते हैैं।

•	 ग्राम सभा का सशक््ततिकरण: मनरेगा की धारा 17 के अनुसार कार्ययों के 
निष््पपादन की निगरानी मेें ग्राम सभा को सशक््त बनाने के लिए एक ठोस प्रयास 
किया जाना चाहिए।

•	 वेतन का समय पर वितरण: सामाजिक लेखापरीक्षा मेें शामिल लोगोों की 
प्रेरणा और दक्षता बनाए रखने के लिए समय पर वेतन वितरण महत््वपूर््ण है।

1.8. आदर््श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023
संदर््भ 

आदर््श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 की एक प्रति पहली बार केें द्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी।

•	 भारत मेें स््थथिति: भारत मेें 1,319 जेल हैैं, जिनमेें 564 उप-जेल, 424 जिला 
जेल, 148 केेंद्रीय जेल, 88 खुली जेल, 41 विशेष जेल, 32 महिला जेल, 19 
बाल सुधार गृह और उपरोक््त जेलोों के अलावा 3 अन््य शामिल हैैं।

•	 कैदी: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर््ड ब््ययूरो (NCRB) के अनुसार 31 दिसंबर, 
2021 तक देशभर मेें कुल 554,034 कैदी बंद थे। इसमेें 122,852 दोषी, 
427,165 विचाराधीन कैदी और 3,470 बंदी शामिल हैैं, जो क्रमशः 22.2%, 
77.1% और 0.6% हैैं।

आदर््श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 
•	 गृह मंत्रालय ने हितधारकोों के सहयोग से 10 मई, 2023 को 'आदर््श कारागार 

और सुधार सेवा अधिनियम, 2023' पेश किया।
•	 यह जेल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ध््ययान देता है एवं सुधार, पुनर््ववास और 

समाज मेें कैदियोों के एकीकरण पर जोर देता है।
•	 इसमेें 'कैदियोों के लिए कल््ययाण कार््यक्रम' और 'बाद देखभाल और पुनर््ववास 

सेवाओं' के प्रावधान शामिल हैैं।

आदर््श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 की मुख््य 
विशेषताएं

•	 छुट्टी पर गए कैदियोों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणोों की अनुमति देता है, 
उल््ललंघन के कारण छुट्टी रद्द हो सकती है।

•	 स््वतंत्र अदालती सुविधाओं के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले कैदी वार्डडों के लिए 
उन्नत सुरक्षा बुनियादी ढांचे को अनिवार््य करता है।

•	 प्रभावी जेल प्रबंधन के लिए बायोमेट्रिक््स, सीसीटीवी, आरएफआईडी और 
डिजिटलीकरण जैसी प्रौद्योगिकी के एकीकरण की आवश््यकता है।

•	 जेलोों मेें सेल््ययुलर जैमिंग के इस््ततेमाल की सिफ़़ारिश की गई और कैदियोों द्वारा अनधिकृत 
सेल फोन के इस््ततेमाल पर तीन साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया।

•	 विभिन्न मानदंडोों के आधार पर कैदियोों को अलग करने के लिए एक वर्गीकरण 
और सुरक्षा मूल््ययाांकन समिति की मांग की गई है।

•	 उम्र, लिंग, स््ववास््थ््य और आपराधिक इतिहास को ध््ययान मेें रखते हुए कैदियोों की 
विभिन्न श्रेणियोों के लिए अलग-अलग कक्षषों की बात कही गई है।

•	 आदर््श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम की आवश््यकता
•	 पुराने औपनिवेशिक कानून (जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 

1900) को बदलना। 
•	 परिप्रेक्षष्य मेें वैश््वविक बदलाव को दर््शशाता है, जेलोों को निवारण के स््थथानोों के 

बजाय संस््ककारक और सुधारात््मक संस््थथानोों के रूप मेें देखना।
•	 इसका उद्देश््य आपराधिक न््ययाय पर उभरते परिप्रेक्षष्य के साथ तालमेल बिठाने के 

लिए जेल प्रबंधन का आधुनिकीकरण और सुधार करना है।

भविष््य का दृष््टटिकोण
•	 ‘जेलोों’/’उनमेें हिरासत मेें लिए गए व््यक््ततियोों’ को ‘राज््य सूची’ विषय के रूप 

मेें मान््यता देना।
•	 राज््य सरकारोों को बेहतर जेल प्रबंधन और प्रशासन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र 

मेें उपयुक््त कानून बनाने के लिए आदर््श अधिनियम के मार््गदर््शन का उपयोग 
करने हेतु प्रोत््ससाहित करना।
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भारत मेें जेलोों से जुड़़ी समस््यया
•	 अत््यधिक भीड़भाड़

	� नवीनतम डेटा (वर््ष 2021 तक) के अनुसार जेलोों मेें 130% (क्षमता से 
30 प्रतिशत अधिक) कैदी रह रहे हैैं।

	� कैदियोों की संख््यया वर््ष 2011 मेें लगभग 3.72 लाख से बढ़कर वर््ष 2021 
मेें लगभग 5.54 लाख हो गई। 

	� अत््यधिक भीड़भाड़ गंभीर और छोटे अपराधियोों को अलग रखने मेें चुनौती 
पैदा करती है, जिससे पुनर््ववास प्रभावित होता है।

•	 विचाराधीन कैदियोों की बढ़ती संख््यया
	� विचाराधीन कैदियोों की आबादी वर््ष 2011 मेें 64% से बढ़कर वर््ष 2021 

मेें 77% तक पहुंच गई।
	� आदतन अपराधी अधिनियम और भिखारी कानून जैसे कानूनोों से प्रभावित, 

वंचित वर्गगों का अनुपातहीन प्रतिनिधित््व।
•	 दुर््व््यवहार और यातना

	� पर््ययाप््त मुआवज़़े के बिना जबरन कठिन श्रम।
	� हिरासत मेें यातना और बढ़ती मौतोों की घटनाएं।

•	 कर््मचारियोों की कमी
	� कुल आवश््यक जेल अधिकारियोों के पदोों मेें से लगभग 33% अभी भी खाली हैैं।
	� कर््मचारी-कैदी अनुपात 1:7 है, जिससे हिंसा और अवैध गतिविधियाँ होती हैैं।

•	 खराब स््वच््छता
	� अधिकांश जेलोों मेें स््वच््छता, पर््ययाप््त चिकित््ससा सुविधाओं और खराब मौसम 

मेें आवास सुविधा की कमी है।
	� खराब परिस््थथितियोों के कारण महिला कैदियोों को अतिरिक््त चुनौतियोों का 

सामना करना पड़ता है।
•	 सामाजिक समस््यया

	� कैदियोों मेें परिवारोों के साथ नियमित बातचीत की कमी होती है, जिससे 
मानसिक स््ववास््थ््य संबंधी समस््ययाएं पैदा होती हैैं।

	� लंबे समय तक अलगाव मनोवैज्ञानिक चुनौतियोों को बढ़़ाता है।

जेलोों से संबंधित अंतर््रराष्ट्रीय उपाय
•	 मानवाधिकारोों की सार््वभौम घोषणा (1948)

	� न््ययाय प्रशासन के सिद््धाांत।
	� बचाव के लिए सभी आवश््यक गारंटी के साथ सार््वजनिक मुकदमे मेें दोषी 

साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार।

•	 नागरिक और राजनीतिक अधिकारोों पर अंतर््रराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR)
	� कैदियोों के अधिकारोों की सुरक्षा पर मुख््य अंतर््रराष्ट्रीय संधि।
	� वर््ष 1979 मेें भारत द्वारा अनुसमर््थथित; प्रावधानोों को घरेलू कानून और राज््य 

व््यवहार मेें शामिल किया जाना चाहिए।
	� अत््ययाचार से सुरक्षा पर घोषणा (1975): यह व््यक््ततियोों को यातना, 

अमानवीय और क्रूर व््यवहार से बचाने के लिए मानवाधिकार सिद््धाांतोों के 
अनुरूप कार््य करता है।

•	 सामान््य संयुक््त राष्टट्र निर्देश
	� किसी भी प्रकार की हिरासत या कारावास के तहत सभी व््यक््ततियोों की सुरक्षा 

के लिए सिद््धाांतोों का निकाय (1988)।
	� कैदियोों के उपचार के लिए बुनियादी सिद््धाांत (1990)

आगे की राह
•	 न््ययायमूर््तति मुल््लला समिति (1983)

	� जेल कर््मचारियोों के लिए अखिल भारतीय कैडर और जेलोों को समवर्ती 
सूची के अंतर््गत रखना।

	� सरकार द्वारा जेलोों पर एक राष्ट्रीय नीति का गठन।
•	 न््ययायमूर््तति वीआर कृष््णणा अय््यर समिति (1987)

	� महिला अपराधियोों के लिए महिला कर््मचारियोों वाली अलग संस््थथा का 
सुझाव दिया।

	� दोषी पाए जाने पर भी महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के प्रावधानोों 
पर जोर।

•	 महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब््ययूरो (2005) की 
अध््यक्षता मेें समिति

	� इस समिति ने अतिरिक््त सिफ़़ारिशेें प्रस््ततावित कीीं तथा जेल सुधार और 
सुधारात््मक प्रशासन, 2007 पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया।

•	 जेल सुधार पर न््ययायमूर््तति अमिताव रॉय पैनल (2018-2020)
	� छोटे अपराधोों के लिए विशेष फास््ट-ट्रैक अदालतोों का प्रस््तताव।
	� प्रत््ययेक 30 कैदियोों के लिए कम से कम एक वकील के साथ वकील-कैदियोों 

का अनुपात बनाए रखने की सिफारिश की गई।
•	 कर््मचारियोों की कमी का समाधान: रिक््ततियोों को देखते हुए भर्ती शुरू 

करने के लिए उच्चतम न््ययायालय के निर्देशोों की वकालत की। ट्रायल के 
लिए वीडियो कॉन्फफ्ररेंसिंग के इस््ततेमाल का सुझाव दिया।

1.9. अनुदान की अनुपूरक मांगेें
संदर््भ

सरकार ने चालू वित्त वर््ष मेें 58,378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शुद्ध खर््च के लिए संसद की मंजूरी मांगी ह,ै जिसमेें मुख्य रूप से मनरगेा और उर््वरक सब्सिडी के लिए 
धन आवंटित किया जाएगा।

अनुदान की अनुपूरक मांग
	� इसकी आवश््यकता तब होती है जब चालू वित्तीय वर््ष मेें किसी सेवा के लिए 

अधिकृत राशि अपर््ययाप््त हो। इसे वित्तीय वर््ष की समाप््तति से पहले सरकार 
द्वारा प्रस््ततुत और संसद द्वारा पारित किया जाता है।

अन््य प्रकार के अनुदान
•	 अतिरिक््त अनुदान: इसे नई सेवाओं के लिए दिया जाता है, न कि बजट मेें।
•	 अनुपूरक  अनुदान: बजटीय राशि से अधिक खर््च होने पर अनुदान दिया जाता 

है। वित्तीय वर््ष के बाद इसपर लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है।
•	 वोट ऑफ क्रेडिट: इसे अप्रत््ययाशित और अनिश््चचित मांगोों के लिए प्रदान किया 
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जाता है। यह कार््यपालिका के लिए ब््लैैंक चेक की तरह कार््य करता है।
•	 असाधारण अनुदान: इसको वार््षषिक सेवा के बाहर विशेष प्रयोजनोों के लिए 

दिया जाता है।

•	 टोकन अनुदान: इसे पुनर््वविनियोजन द्वारा नई सेवा के लिए प्रदान किया जाता 
है। इसमेें नाममात्र राशि (1 रुपया) शामिल है और इसके लिए लोकसभा की 
मंजूरी की आवश््यकता होती है।

1.10. आकांक्षी ब््ललॉक कार््यक्रम (ABP)
संदर््भ

तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी ब्लॉक और उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कौशांबी ब्लॉक ने पहली डेल्टा रैैंकिग मेें क्रमशः पहली और 
दसूरी रैैंक हासिल की।

•	 डेल््टटा रैैंकिंग पांच विषयोों मेें वर्गीकृत प्रमुख प्रदर््शन संकेतक (Key 
Performance Indicators-KPIs) के आधार पर रैैंक किए गए ब््ललॉकोों 
मेें वृद्धिशील परिवर््तन को समायोजित (capture) करती है।

आकांक्षी ब््ललॉक कार््यक्रम (ABP) 
•	 इसे नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 मेें शुरू किया गया है, जिसे आकांक्षी 

जिला कार््यक्रम (ADP) की सफलता को देखते हुए तैयार किया गया है।
•	 यह भारत के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित ब््ललॉकोों मेें नागरिकोों के 

जीवन की गुणवत्ता को बढ़़ाने हेतु शासन मेें सुधार पर केेंद्रित है।
•	 7 राज््योों और 4 केेंद्रशासित प्रदेशोों के 500 ब््ललॉक इस कार््यक्रम का हिस््ससा हैैं।
•	 प्रत््ययेक ब््ललॉक से निम्न प्रमुख विषयोों के अंतर््गत वर्गीकृत प्रमुख सामाजिक-

आर््थथिक संकेतकोों की निगरानी पर ध््ययान केेंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है:

	� स््ववास््थ््य और पोषण

	� शिक्षा
	� कृषि और संबद्ध सेवाएँ
	� बुनियादी ढांचे
	� सामाजिक विकास

•	 कार््यक्रम की रणनीति मेें निम्न शामिल हैैं:
	� संमिलन (केेंद्रीय और राज््य योजनाओं का)
	� सहयोग (नीति आयोग, केेंद्रीय मंत्रालयोों, राज््य विभागोों, जिला और ब््ललॉक 

प्रशासन के बीच)
	� जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब््ललॉकोों के बीच प्रतिस््पर््धधा

•	 यह कार््यक्रम ब््ललॉक अधिकारियोों को परिवर््तन के वाहकोों (‘leaders of 
change’) के रूप मेें पहचानता है, जो अपनी परिभाषित रणनीतियोों और 
आगमोों (आउटपुट) को हासिल करने के लिए अपने संबंधित राज््य और जिला 
प्रशासन के मार््गदर््शन मेें काम करते हैैं।

1.11. पंचायत विकास सूचकांक
संदर््भ

हाल ही मेें केें द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने लोकसभा को पंचायत विकास सूचकांक के बार ेमेें जानकारी दी।

पंचायत विकास सूचकांक क््यया है?
•	 यह एक बहु-क्षेत्रीय सूचकांक है जिसका उपयोग पंचायतोों के समग्र विकास, 

प्रदर््शन और प्रगति का आंकलन करने के लिए किया जाता है।
•	 यह किसी पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर स््थथानीय समुदायोों की भलाई और 

विकास की स््थथिति का आंकलन करने के लिए विभिन्न सामाजिक-आर््थथिक 
संकेतकोों और मापदंडोों को ध््ययान मेें रखता है।

•	 ग्रामीण क्षेत्ररों मेें सतत विकास लक्षष्ययों के स््थथानीयकरण करने मेें प्रदर््शन 
मूल््ययाांकन और प्रगति मूल््ययाांकन मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाएगा।

•	 इसके तहत सतत विकास लक्षष्ययों के स््थथानीयकरण के नौ विषयोों पर स््थथानीय 
संकेतक ढांचा तैयार किया गया था।

	� नौ विषय: गांव मेें गरीबी मुक््त और बढ़़ी हुई आजीविका, स््वस््थ गांव, बच्चचों 
के अनुकूल गांव, पानी पर निर््भर गांव, स््वच््छ और हरित गांव, आत््मनिर््भर 
बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से न््ययायपूर््ण और सामाजिक रूप 

से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव और महिला-अनुकूल गांव।
•	 स््थथान (Ranks): यह सूचकांक अंकोों के आधार पर पंचायतोों को क्रमबद्ध 

करता है और उन््हेें निम्न चार श्रेणियोों (ग्रेड) मेें वर्गीकृत करता है:
	� 40 प्रतिशत से कम अंक श्रेणी डी मेें, 40-60 प्रतिशत श्रेणी सी मेें, 60-75 

प्रतिशत श्रेणी बी मेें और 75 से 90 प्रतिशत अंक ए श्रेणी मेें आते हैैं, जबकि 
90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप््त करने वालोों को ए+ के रूप मेें वर्गीकृत 
किया जाएगा।

•	 महत््व
	� यह उन क्षेत्ररों मेें मूल््यवान अंतर््ददृष््टटि प्रदान करेगा जिनमेें पंचायतोों के अधिकार 

क्षेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्ररों मेें सुधार हेतु ध््ययान देने की आवश््यकता है।
	� यह असमानताओं की पहचान करने, विकास लक्षष्ययों की प्राप््तति और ग्रामीण 

समुदायोों के लिए लक्षित नीतियां बनाने मेें मदद करता है।
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2. अंतर््रराष्ट्रीय संबंध
2.1. भारत-श्रीलंका

संदर््भ
हाल ही मेें, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रामेश्वरम (भारत) और तलाईमनार (श्रीलंका) के बीच एक पुल बनाने के 20 साल पुराने प्रस्ताव को फिर से शुरू करने मेें रुचि 
दिखाई ह।ै

विवरण 
•	 यह क्षेत्रीय आर््थथिक समन््वय के उनके व््ययापक सोच का हिस््ससा था, जिसमेें 

श्रीलंका और भारत के दक्षिणी राज््योों को शामिल किया गया था। इसका 
उद्देश््य आर््थथिक विकास के लिए अधिक अवसर पैदा करना था।

•	 इस पुल परियोजना को वित्तपोषित करने की भारत की इच््छछा के बावजूद वर््ष 
2015 मेें इसका कार््य रुक गया था।

भारत-श्रीलंका संबंध
•	 राजनीतिक संबंध

	� भारत और श्रीलंका के बीच नियमित रूप से उच्च स््तरीय यात्राओं और 
संवादोों के साथ सौहार््दपूर््ण संबंध हैैं।

	� मार््च, 2023 मेें, भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका का दौरा किया तथा 
द्विपक्षीय संबंधोों को मजबूत करते हुए श्रीलंका के तत््ककालीन राष्टट्रपति 
के साथ वार््तता की।

•	 आर््थथिक संबंध
	� भारत श्रीलंका का सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार है, जो वर््ष 2023 मेें 

इसके कुल आयात का लगभग 26 प्रतिशत है।
	� भारत ने श्रीलंका को उसके आर््थथिक संकट से निपटने के लिए वर््ष 2023 

मेें 400 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की।
	� भारत श्रीलंका मेें विशेषकर पर््यटन, अवसंरचना और ऊर््जजा जैसे क्षेत्ररों 

मेें, प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का भी एक प्रमुख स्रोत है।
	� भारत ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए वर््ष 2023 मेें श्रीलंका 

को 150,000 मीट्रिक टन चावल भेट स््वरूप प्रदान किया था।
•	 पर््यटन और सांस््ककृतिक आदान-प्रदान

	� भारत श्रीलंका के लिए पर््यटकोों का सबसे बड़़ा स्रोत है। एक रिपोर््ट के 
अनुसार, वर््ष 2022 मेें 1.2 मिलियन से अधिक भारतीय पर््यटक 
श्रीलंका गये थे।

	� वहीीं लाखोों श्रीलंकाई तीर््थयात्री भारत मेें बौद्ध तीर््थ स््थलोों की यात्रा पर 
आते हैैं। इसके अतिरिक््त, भारत श्रीलंका के छात्ररों को भारत मेें बौद्ध धर््म 

का अध््ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
	� भारत ने सांस््ककृतिक आदान-प्रदान को बढ़़ावा देने के लिए जाफना 

(श्रीलंका के उत्तरी प््राांत की राजधानी) मेें एक सांस््ककृतिक केेंद्र का 
निर््ममाण किया है।

•	 अवसंरचना और कनेक््टटिविटी
	� भारत श्रीलंका मेें कई अवसंरचना परियोजनाओं मेें मदद कर रहा है, 

जिसमेें कोलंबो-गैल राजमार््ग और त््रििंकोमाली बंदरगाह का विकास 
शामिल है।

	� इसके अतिरिक््त, भारत और श्रीलंका रामेश््वरम और तलाईमनार के 
बीच भू-सेतु के विकास और एक हाई-वोल््टटेज डायरेक््ट करंट 
(HVDC) पावर ट््राांसमिशन लाइन के निर््ममाण की संभावना तलाश 
रहे हैैं। 

	� टाटा कंसल््टेेंसी सर््वविसेज और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी भारतीय 
कंपनियोों का श्रीलंका मेें बड़े स््तर पर अपना परिचालन हो रहा है।

•	 सुरक्षा सहयोग:
	� दोनोों देश संयुक््त नौसैनिक अभ््ययास करने के साथ-साथ समुद्री डकैती, 

आतंकवाद विरोधी अभियान, मादक पदार्थथों की तस््करी के अलाव 
अन््य समुद्री खतरोों का मुकाबला करने के लिए समुद्री जागरूकता के 
क्षेत्र पर सहयोग करते हैैं।

	� भारत ने श्रीलंका के गृहयुद्ध मेें मानवीय सहायता प्रदान करने के 
साथ-साथ सरकार और तमिल टाइगर््स के बीच मध््यस््थता करने मेें 
महत््वपूर््ण भूमिका निभाई है।

	� वर््ष 2023 मेें, भारत ने श्रीलंका को अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को 
बढ़़ाने के लिए एक डोर््ननियर समुद्री गश््तती विमान को उपहार मेें दिया।

	� दोनोों देशोों के बीच द्विपक्षीय संयुक््त सैन््य अभ््ययास “मित्र शक््तति” को 
नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।

भारत और श्रीलंका के संबंधोों मेें आने वाली कुछ चुनौतियाँ
	� चीन का प्रभाव: चीन अवसंरचना परियोजनाओं मेें निवेश और अपनी 

रणनीतिक “ऋण-जाल कूटनीति” के माध््यम से श्रीलंका मेें अपनी पैठ 
को बढ़ा रहा है।

	� तमिलोों से संबंधित समस््यया: श्रीलंका मेें तमिलोों से संबंधित समस््ययाएँ 
लंबे समय से चली आ रही एक अनसुलझी समस््यया है।

	� मछली पकड़ने संबंधी विवाद: श्रीलंकाई अधिकारियोों द्वारा कथित तौर 
पर कच्चातिवू द्वीप जैसे समुद्री सीमा को पार करने पर भारतीय मछुआरोों 
को गिरफ््ततार किए जाने की घटनाएँ लगातार होती रहती हैैं।

	� पर््ययावरण संबंधी चिंताएँ: कोलंबो मेें भारतीय वित्तपोषित ईस््ट 
कंटेनर टर््ममिनल जैसी परियोजनाओं से संबंधित पर््ययावरणीय चिंताओं को 
लेकर श्रीलंका मेें विरोध प्रदर््शन शुरू हो गया है।
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	� क्षेत्रीय भू-राजनीति: हिन््द-प्रशांत क्षेत्र मेें प्रमुख शक््ततियोों के बीच बढ़ती 
प्रतिस््पर््धधा अप्रत््यक्ष रूप से भारत-श्रीलंका संबंधोों को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह 
•	 भारत और श्रीलंका के बीच संबंधोों को मजबूत करने के लिए दीर््घकालिक 

प्रतिबद्धता, सक्रिय जुड़़ाव और सहयोगात््मक दृष््टटिकोण की आवश््यकता है।

•	 वहीीं, वर्षषों से चली आ रही समस््ययाओं का समाधान करने के साथ-साथ बाहरी 
प्रभावोों का प्रबंधन करके, आर््थथिक सहयोग को मजबूत करके और लोगोों 
से लोगोों के बीच संपर््क को बढ़़ावा देकर, दोनोों देश आपसी सम््ममान, समझ 
और साझा समृद्धि के आधार पर आगे की राह बना सकते हैैं।

•	 भारत को पड़़ोसी देशोों के साथ अपने संबंधोों को मजबूत करने के लिए गुजराल 
सिद््धाांत का पालन करना चाहिए।

2.2. भारत-मालदीव संबंध
संदर््भ

हाल ही मेें, मालदीव के नव-निर््ववाचित राष्ट्रपति ने भारत के साथ एक महत्वपूर््ण हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को नवीनीकृत नहीीं करने का निर््णय लिया ह।ै

जलमाप चित्रण सर्वेक्षण समझौते 
•	 इस समझौते पर 8 जून, 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की मालदीव 

यात्रा के दौरान हस््तताक्षर किए गए थे।
•	 इस समझौते के तहत, भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का व््ययापक अध््ययन 

करने की अनुमति दी गई थी, जिसमेें चट्टानेें, लैगून, तटवर्ती क्षेत्र, समुद्री धाराएँ 
और ज््ववार का स््तर शामिल हैैं।

•	 भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) द्वारा संयुक््त 
जलमाप चित्रण सर्वेक्षण (hydrographic survey) एक भारतीय नौसेना 
जहाज अन््ववेषक (आईएनएस इन््ववेस््टटिगेटर) द्वारा किया गया था।

•	 इस दौरान भारतीय नौसेना के जहाज ने उत्तरी मालदीव के जिस क्षेत्ररों का 
सर्वेक्षण किया उसमेें इहावंधीपोलहु और थिलाधनमती एटोल और गैलंधु कांडू 
शामिल थे।

वर््ष 2019 मेें हुए उक््त समझौते का महत््व
•	 राजनीतिक प्रतिबद्धता

	� यह विकास, रक्षा और समुद्री सुरक्षा मेें घनिष््ठ सहयोग हेतु दोनोों देशोों के 
प्रमुखोों की संयुक््त प्रतिबद्धता का परिणाम है।

	� यह भारत और मालदीव के बीच के सहयोग को दर््शशाता है।
भारत के लिए मालदीव का महत््व

•	 चीन का मुकाबला करने मेें : भारत मालदीव को हिदं महासागर मेें चीन के प्रभाव को सीमित करने 
के एक तरीके के रूप मेें देखता ह।ै

•	 सॉफ््ट पावर: भारत मालदीव के साथ अपने संबंधोों को मजबतू करने के लिए सांस््ककृ तिक पहल और 
विकास परियोजनाओ ंका उपयोग करता ह।ै

•	 मालदीव भारत की आईओआर रणनीति मेें एक प्रमुख भागीदार है, जिसमेें चीन के “स््ट््रििंग 
ऑफ पर््ल््स” का मुकाबला करने के लिए अपने “डायमंड नेकलेस” को मजबूत करना शामिल 
है, इसके अलावा अन््य कारक ह:ै

	�आईओआर समदु्री मार्गगों को समदु्री डकैती जैसे खतरोों से सरुक्षित और परिचालन योग््य बनाए रखना।
	�अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ््राांस, यकेू और यरूोपीय संघ सहित हिन््द-प्रशांत क्षेत्र के भागीदारोों 
के साथ काम करना।
	�आईओआरए, आईओएन, भारत-श्रीलंका-मालदीव त्रिपक्षीय आदि सहित कई संवाद।

•	 संयुक््त आयोग की ऐतिहासिक बैठक
	� इसमेें जलमाप चित्रण (हाइड्रोग्राफी) पर संयुक््त आयोग की शुरुआत को 

चिह्नित किया गया।
•	 परिचालन से संबंधित क्रियान््वयन

	� वर््ष 2021, वर््ष 2022 और वर््ष 2023 मेें किए गए तीन संयुक््त 
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणोों ने समझौते के क्रियान््वयन को प्रदर््शशित किया।

•	 द्विपक्षीय रक्षा भागीदारी की मजबूती

	� मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) और भारतीय नौसेना के संयुक््त 
सर्वेक्षण मेें समुद्री सुरक्षा सुनिश््चचित करने के लिए सहयोगात््मक दृष््टटिकोण 
पर जोर दिया गया।

समझौते के नवीनीकरण नहीीं करने के निर््णय की वजह
•	 राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

	� मालदीव के मंत्रिमंडल का यह निर््णय मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 
नुकसानदायक समझे जाने वाले समझौतोों को तोड़ने की प्रशासन की 
प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

	� यह उनके संप्रभुता की रक्षा के महत््व पर जोर देता है।
•	 सेना के अंदर क्षमता निर््ममाण

	� यह निर््णय मालदीव की सेना की क्षमता बढ़़ाने के आशय से प्रेरित है।
	� इसका उद्देश््य विदेशी भागीदारी पर निर््भरता को कम करते हुए जल की 

निगरानी और पुलिसिंग की ज़़िम््ममेदारियाँ उन््हेें सौौंपना है।
•	 विदेशी भागीदारी का बहिष््ककार 

	� यह निर््णय महत््वपूर््ण कार्ययों से विदेशी पक्षषों को बाहर करने पर केेंद्रित है।
	� यह निर््णय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारी पर पूर््ण नियंत्रण 

सुनिश््चचित करने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम है।
•	 चुनावी घोषणाओं का कियान््वयन 

	� यह राष्टट्रपति मुइज्जू की चुनावी वादोों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को 
दर््शशाता है।

	� यह एक व््ययापक कार््यसूची (एजेेंडे) का हिस््ससा है, जिसमेें भारतीय सैनिकोों 
को हटाने वाले अभियान, अर््थथात, ‘इंडिया आउट’ कैैंपेन शामिल है।

सुझाव
•	 वर््तमान शासन की चिंताओं को दूर करने के लिए सूझबूझ वाली कूटनीति की 

जरूरत है।
•	 मालदीव मेें किया गया आर््थथिक निवेश भारत को चीन से परे मालदीव के लिए 

एक विकल््प के रूप मेें प्रस््ततुत करेगा।
•	 जापान जैसे समान विचारधारा वाले देशोों के साथ तीसरे पक्ष के साथ सहयोग 

कर सकते हैैं।
•	 भारत विरोधी भावनाओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक और संस््थथागत 

रूप से जुड़़े रहने और ट्रैक-II कूटनीति को मजबूत करने की आवश््यकता है।
•	 जलवायु परिवर््तन के उन््ममूलन, स््थथानीय प्रशासन, रोजगार सृजन आदि के क्षेत्र 

मेें क्षमता निर््ममाण की आवश््यकता है।
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2.3. भारत-ओमान संबंध
संदर््भ

हाल ही मेें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए ओमान के सुल्तान हथैम बिन तारिक से मुलाकात की।

विवरण
•	 इस यात्रा का उद्देश््य क्षेत्रीय स््थथिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग 

के रास््तते तलाशना है।
•	 भारत द्वारा जी20 शिखर सम््ममेलन मेें भाग लेने के लिए ओमान को विशेष 

निमंत्रण दिया गया था।

भारत और ओमान द्विपक्षीय संबंध

•	 रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय महत््व
	� ओमान, खाड़़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और हिंद महासागर रिम 

एसोसिएशन मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाता है।
•	 ऐतिहासिक और सांस््ककृतिक संबंध: दोनोों देशोों के मध््य 5,000 वर्षषों तक 

फैले भूगोल, इतिहास और संस््ककृति से आकार लेने वाले गहरे संबंध है।
•	 राजनीतिक संबंध और रणनीतिक विकास

	� भारत की पश््चचिम एशिया नीति: ओमान, भारत की पश््चचिम एशिया नीति 
की आधारशिला और इस क्षेत्र मेें इसका सबसे पुराना क्षेत्रीय रणनीतिक 
भागीदार है।

	� रणनीतिक साझेदारी उन्नयन: इसके ऐतिहासिक संबंध नवंबर 2008 मेें 
रणनीतिक साझेदारी मेें परिवर््ततित हुए थे।

•	 उच्च स््तरीय कूटनीति और वैश््वविक अनुबंध
	� जी20 शिखर सम््ममेलन मेें भागीदारी: विशेष मित्रता पर प्रकाश डालते 

हुए, भारत की जी20 अध््यक्षता के दौरान ओमान सल््तनत को अतिथि देश 
के रूप मेें आमंत्रित किया गया था।

	� रणनीतिक क्षेत्ररों की खोज: अंतरिक्ष, दुर््लभ मृदा खनिज और साइबर 
सुरक्षा मेें सहयोग के लिए चर््चचा चल रही है।

•	 आर््थथिक अनुबंध

	� द्विपक्षीय व््ययापार मेें वृद्धि: दोनोों देशोों के बीच मजबूत आर््थथिक संबंध 
द्विपक्षीय व््ययापार के विस््ततार मेें परिलक्षित हुए, जो वर््ष 2022-2023 मेें 
12.388 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

	� निवेश प्रवाह: ओमान मेें 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के 
अनुमानित निवेश के साथ 6000 से अधिक संयुक््त उद्यम हैैं।

	� ओमान-भारत संयुक््त निवेश कोष (OIJIF) एक 50-50 संयुक््त 
उद्यम है।

•	 रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा 
	� निकटतम रक्षा भागीदार: ओमान खाड़़ी क्षेत्र मेें भारत के निकटतम रक्षा 

भागीदार के रूप मेें एक अद्वितीय स््थथान रखता है।
	� संयुक््त सैन््य अभ््ययास: ओमान पहला खाड़़ी देश है जिसके साथ भारत 

के रक्षा बलोों के तीनोों अंग संयुक््त सैन््य अभ््ययास करते हैैं।
i.	 सेना अभ््ययास: अल नजाह
ii.	 वायु सेना अभ््ययास: ईस््टर््न ब्रिज
iii.	 नौसेना अभ््ययास: नसीम अल बाह

	� हाल के वर्षषों मेें गठित की गई संयुक््त समुद्री समिति की 23 फरवरी 
2022 को आभासी रूप से आयोजित की गई पहली बैठक मेें दोनोों 
देशोों ने सहयोग किया है।

•	 सांस््ककृतिक संबंध और लोगोों से लोगोों के बीच संबंध:
	� 16 फरवरी, 2023 को दूतावास ने ओमान की राष्ट्रीय हॉकी टीम के 

लिए एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया और ‘ओमान योग 
यात्रा’ का शुभारंभ किया।
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•	 ओमान मेें भारतीय समुदाय
	� आकार और योगदान: ओमान मेें 6,84,771 लोगोों का एक बड़़ा भारतीय 

समुदाय निवास करता है, जो वहां के विकास मेें महत््वपूर््ण योगदान दे रहा है।

निष््कर््ष
•	 भारत और ओमान अपनी वर््तमान रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़़ाने, सहयोग 

के नए रास््तते तलाशने और बदलती क्षेत्रीय और वैश््वविक गतिशीलता को अपनाने 
मेें संलग्न हैैं।

•	 दोनोों देश अपनी-अपनी शक््ततियोों का लाभ उठाकर और संभावित चुनौतियोों का 
समाधान करके क्षेत्र मेें स््थथिरता और समृद्धि के प्रमुख स््ततंभ के रूप मेें अपने 
रिश््तते को मजबूत कर रहे हैैं।

2.4. भारत-फ््राांस संबंध
संदर््भ 

फ््राांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन भारत के 75वेें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होोंगे।

विवरण
•	 यह भारत मेें गणतंत्र दिवस समारोह मेें किसी फ््राांसीसी नेता के मुख््य 

अतिथि बनने का छठा अवसर है।
•	 मैक्रॉन का चयन रणनीतिक और कूटनीतिक अनिवार््यताओं के अनुरूप 

है, जो भारत और फ््राांस के बीच मजबूत संबंधोों के महत््व पर जोर देता है।

भारत-फ््राांस संबंध
•	 राजनीतिक और सामरिक सहयोग:

	� वर््ष 1948 से, भारत और फ््राांस ने एक मजबूत साझेदारी को बढ़़ावा दिया 
है, जो वर््ष 1998 मेें रणनीतिक स््तर तक विस््ततृत हो गई।

	� डॉक््टरेट छात्र आदान-प्रदान को बढ़़ावा देने वाली रमन-चार्पैक फ़़ेलोशिप 
जैसी संयुक््त पहल की गई।

•	 रक्षा सहयोग
	� वर््ष 1982 मेें हस््तताक्षरित और वर््ष 2016 मेें नवीनीकृत समझौते के साथ 

दीर््घकालिक साझेदारी हुई।

	� रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा फ््राांस से 36 राफेल मरीन के अधिग्रहण 
के लिए नौसेना को आवश््यकता की स््ववीकृति (AoN) प्रदान की गई।

•	 अंतरिक्ष सहयोग
	� इसरो और सीएनईएस के मध््य 50 वर्षषों से अधिक का सहयोग रहा है।
	� फ््राांस भारत के मानव अंतरिक्ष उड़़ान कार््यक्रम, गगनयान का समर््थन 

करता है।
•	 नागरिक परमाणु सहयोग

	� परमाणु आपूर््ततिकर््तता समूह की छूट के बाद फ््राांस भारत के साथ नागरिक 
परमाणु सहयोग समझौते पर हस््तताक्षर करने वाला पहला देश था।

	� भारत प्रायोगिक संलयन अनुसंधान के लिए एक बहुराष्ट्रीय संघ आईटीईआर 
(ITER) का सदस््य है।

फ््राांस की भारत मेें रुचि
•	 इडंो-पैसेफिक स््थथिरता बनाए रखना, चीन के प्रभाव का मुकाबला करना और सरुक्षा पर सहयोग करना।
•	 भारत के बढ़ते बाज़़ार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी पर साझेदारी और व््ययापार मेें विविधता लाना।
•	 ऐतिहासिक संबंधोों का निर््ममाण, भारत की सॉफ््ट पॉवर का लाभ उठाना और भारतीय प्रवासियोों 

को शामिल करना।

•	 आर््थथिक सहयोग
	� फ््राांस भारत के लिए प्रत््यक्ष विदेशी निवेश (अप्रैल 2000 से दिसंबर 

2022 तक 10.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का एक प्रमुख स्रोत 
रहा है।

	� वित्त वर््ष 2022-23 मेें कुल व््ययापार पहली बार 13 बिलियन डॉलर 
को पार कर गया है।

	� फ््राांस को भारत का निर््ययात पिछले 5 वर्षषों मेें लगातार बढ़़ा है, जो वर््ष 
2018-19 मेें 5.23 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर््ष 2022-23 मेें 
7.61 बिलियन डॉलर हो गया है।

•	 डिजिटल सहयोग
	� साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकियोों पर रोडमैप पर वर््ष 2019 

मेें हस््तताक्षर किए गए।
	� फ््राांसीसी कंपनी एविडेन द्वारा भारत मेें मौसम और जलवायु अनुसंधान 

के लिए सुपर कंप््ययूटर बनाने हेतु 100 मिलियन डॉलर का अनुबंध 
किया गया।

•	 संस््ककृति और पर््यटन सहयोग
	� भारत वर््ष 2022 मेें कान््स फिल््म समारोह मेें सम््ममानित देश 

(Country of Honour) था। 
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	� भारत सरकार ने फ््राांस के कई शहरोों मेें "नमस््तते फ््राांस" सांस््ककृतिक उत््सव 
का आयोजन किया।

•	 फ़््राांस मेें भारतीय समुदाय
	� रीयूनियन द्वीप और अन््य फ््राांसीसी प्रवासी क्षेत्ररों मेें महत््वपूर््ण मौजूदगी के 

साथ, फ््राांस मेें अनुमानित 109,000 भारतीय समुदाय के सदस््य हैैं।
	� अस््थथायी परिपत्र प्रवासन की सुविधा के लिए वर््ष 2018 मेें प्रवासन 

और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस््तताक्षर किए गए थे।

भारत के लिए फ््राांस का महत््व
•	 यूएनएससी सदस््यता के लिए समर््थन: फ््राांस का समर््थन संयुक््त राष्टट्र 

सुरक्षा परिषद मेें स््थथायी सदस््यता के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत 
करती है।

•	 आतंकवाद के विरोध पर सहयोग: दोनोों देश सक्रिय रूप से आतंकवाद की 
निंदा करते हैैं और सीसीआईटी जैसी पहल पर सहयोग करते हैैं।

•	 रक्षा सहयोग: फ््राांस सैन््य उपकरणोों का एक प्रमुख आपूर््ततिकर््तता है और अपनी 
रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है।

•	 हिंद महासागर मेें साझेदारी: आईओआरए मेें फ््राांस की सदस््यता और IOC 
मेें शामिल होने के लिए भारत का समर््थन क्षेत्रीय जुड़़ाव और समुद्री सुरक्षा 
सहयोग को मजबूत करता है।

•	 हाफिज सईद को आतंकवादी सूची मेें डालना: फ््राांस की राष्ट्रीय और 

संयुक््त राष्टट्र आतंकी सूची मेें पाकिस््ततानी आतंकवादी नेता को सूचीबद्ध करते 
हुए पुलवामा हमले के मद्देनजर भारत के साथ अपनी एकजुटता प्रदर््शशित की।

•	 भारत-फ््राांस संबंधोों से जुड़़ी चुनौतियाँ
•	 भू-राजनीति: बेल््ट एंड रोड पहल मेें फ््राांस की भागीदारी और प्रतीकात््मक 

इंडो-पैसिफिक सहयोग रणनीतिक विचलन के बारे मेें चिंताएं बढ़़ाते हैैं।
•	 परमाणु सहयोग: जैतापुर परियोजना की उच्च लागत, सुरक्षा मामलोों और 

देरी, भारत के परमाणु दायित््व कानून के साथ मिलकर, भविष््य के सहयोग पर 
संदेह पैदा करती है।

•	 रक्षा सहयोग: राफेल सौदे के विवाद ने विश््ववास और पारदर््शशिता को कम  कर 
दिया है।

आगे की राह
•	 25वीीं वर््षगांठ समारोह: दोनोों देशोों को भारत-फ््राांस रणनीतिक साझेदारी 

की प्रतीकात््मक 25वीीं वर््षगांठ का लाभ उठाना चाहिए।
•	 भारत और फ््राांस, लोकतांत्रिक मूल््योों और साझा हितोों के लिए एकजुट 

होकर, बहुपक्षीय प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकते हैैं।
•	 वैश््वविक स््ववास््थ््य और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा मेें एलएमआईसी 

(LIMCs) को बढ़़ावा देकर, डिजिटल भविष््य को आकार देकर और स््टटार््ट-
अप इंडिया जैसी पहल पर सहयोग करके, वे सभी के लिए एक निष््पक्ष और 
अधिक सुरक्षित विश््व का निर््ममाण कर सकते हैैं।

2.5. भारत-आसियान व््ययापार समझौता
संदर््भ

हाल ही मेें, भारत और आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के "नवीनीकरण" के लिए वार््तताएं आरम्भ हुई हैैं।

विवरण
•	 15 साल पहले एफटीए पर हस््तताक्षर किए जाने के बाद से परिवर््तनोों को 

अनुकूलित करने हेतु उत््पपाद-विशिष््ट नियम और ट्रेड उपाय जैसे नए तत््व 
पेश किए जाएंगे।

•	 एफटीए की समीक्षा वार््तता का पहला दौर, जिसे आधिकारिक तौर पर आसियान-
भारत माल व््ययापार समझौते (AITGA) के रूप मेें जाना जाता है, 18-19 
फरवरी, 2024 को नई दिल््लली मेें आयोजित किया जाएगा।

भारत और आसियान संबंध
•	 ऐतिहासिक नीींव

	� औपचारिक संवाद साझेदारी: इसका गठन वर््ष 1996 मेें किया गया, जो 
निकट सहयोग के आधिकारिक प्रवेश बिंदु को दर््शशाता है।

	� रणनीतिक साझेदारी: इसे वर््ष 2012 मेें अद्यतन किया गया, जो विभिन्न 
क्षेत्ररों मेें गहरी भागीदारी को दर््शशाता है।

•	 आर््थथिक सहयोग
	� व््ययापार आंकड़ो मेें वृद्धि: द्विपक्षीय व््ययापार मेें उल््ललेखनीय वृद्धि हुई, जो 

वर््ष 2022-23 मेें 87 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंच गया है।
	� लक्षित क्षेत्र: फार््ममास््ययूटिकल््स, रसायन, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्ररों 

मेें सहयोग, जैसे- आसियान भारत माल व््ययापार समझौता (AITGA)।
•	 रक्षा और सुरक्षा

	� साइबर सुरक्षा सहयोग: उभरते साइबर खतरोों को पहचानना और सुरक्षित 
डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़़ावा देना।

दक्षिण पूर््व एशियाई देशोों का संगठन (ASEAN)
•	 इसकी स््थथापना 8 अगस््त, 1967 को बैैंकॉक, थाईलैैंड मेें आसियान घोषणा (बैैंकॉक घोषणा) पर 

हस््तताक्षर के साथ हुई थी।
•	 आसियान के ससं््थथापक सदस््य: इडंोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीींस, सिगापरु और थाईलैैंड।
•	 यह एक क्षेत्रीय समहू ह ैजिसका उद्देश््य आर््थथिक और सरुक्षा सहयोग को बढ़़ावा दनेा ह।ै
•	 दस सदस््य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इडंोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म््ययाांमार, फिलीपीींस, सिगापरु, 

थाईलैैंड और वियतनाम।

•	 सांस््ककृतिक और लोगोों से लोगोों के बीच संबंध
	� सांस््ककृतिक आदान-प्रदान कार््यक्रम: फिल््म समारोहोों, कला प्रदर््शनियोों और 

शैक्षिक आदान-प्रदान के माध््यम से आपसी समझ और प्रशंसा को बढ़़ावा देना।
	� पर््यटन: दोनोों क्षेत्ररों से पर््यटकोों का प्रवाह बढ़ रहा है, जिससे नागरिकोों के 

बीच घनिष््ठ संबंध बढ़ रहे हैैं।

आसियान एफटीए मेें भारत के लिए प्रमुख चिंताएँ
•	 चीन की उपस््थथिति से सम््बबंधित चुनौतियाँ

	� आर््थथिक प्रभुत््व: क्षेत्र मेें अच््छछी तरह से स््थथापित आपूर््तति श््रृृंखला और 
बुनियादी ढांचे के साथ चीन आसियान का सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार है।

	� राजनीतिक प्रभाव: चीन ने आसियान देशोों के साथ बुनियादी ढांचा 
परियोजनाओं और राजनयिक संबंधोों मेें भारी निवेश किया है।
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	� सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: दक्षिण चीन सागर मेें चीन की बढ़ती सैन््य उपस््थथिति 
से आसियान देशोों के लिए चिंताएँ बढ़ी हैैं।

•	 व््ययापार घाटे मेें उल््ललेखनीय वृद्धि: एफटीए कार््ययान््वयन के बाद से आसियान 
के साथ भारत का वार््षषिक व््ययापार घाटा 7.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 43.57 
बिलियन डॉलर हो गया है।

•	 प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र: रसायन और मिश्र धातु, प््ललास््टटिक और रबर, 
खनिज, चमड़़ा, कपड़़ा, रत्न और आभूषण को समर््थन की आवश््यकता के रूप 
मेें पहचाना गया है।

आगे की राह
•	 व््ययापार घाटे से निपटने, निर््ययात मेें विविधता लाने और प्रतिस््पर््धधात््मकता को 

बढ़़ावा देकर, भारत अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर््थव््यवस््थथा के लक्षष्य को 
प्राप््त कर सकता है।

•	 यह भारत की ‘एक््ट ईस््ट’ नीति की पूरी क्षमता को साकार करने की कुंजी होगी, 
जो दक्षिण-पूर््व-एशियाई ब््ललॉक के साथ सहयोग को बढ़़ावा देने पर केेंद्रित है।

•	 भारत भारत-म््ययाांमार-थाईलैैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार््ग और कलादान 
मल््टटीमॉडल ट््राांजिट ट््राांसपोर््ट प्रोजेक््ट के माध््यम से आसियान देशोों के साथ 
क्षेत्रीय संपर््क बढ़़ाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

•	 भारत रणनीतिक रूप से आसियान को अपने हिंद-प्रशांत दृष््टटिकोण के केेंद्र 
मेें रखता है, जिसे क्षेत्र मेें सभी के लिए सुरक्षा और विकास (Security 
and Growth for All in the Region-SAGAR) के रूप मेें 
जाना जाता है।

2.6. एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग (APEC)
संदर््भ

हाल ही मेें, एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग (APEC) के सदस्य राष्ट््रों के प्रमुखोों की संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ््राांसिस्को मेें मुलाकात हुई।

विवरण

•	 स््थथापना और उद्देश््य: वर््ष 1989 मेें स््थथापित, एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग 
(APEC) एक क्षेत्रीय आर््थथिक मंच के रूप मेें कार््य करता है। 

•	 इसका प्राथमिक लक्षष्य क्षेत्रीय आर््थथिक एकीकरण को बढ़ाने के साथ-साथ पूरे 
एशिया-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि को बढ़़ावा देना है।

•	 सदस््य देशोों की अर््थव््यवस््थथा: 21 अर््थव््यवस््थथाओं वाले एशिया-प्रशांत 
आर््थथिक सहयोग (APEC) मेें संयुक््त राज््य अमेरिका, चीन, जापान, रूस 
के अलावा अन््य देश भी शामिल हैैं। एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग एक ऐसा 
अनूठा मंच है, जिसमेें ताइवान और हांगकांग अलग-अलग अर््थव््यवस््थथाओं के 
रूप मेें शामिल हैैं, जो इसके आर््थथिक लक्षष्य पर जोर देते हैैं।

•	 मुक््त व््ययापार की वकालत: एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग मुक््त व््ययापार, 
शुल््क मेें कमी और आर््थथिक उदारीकरण का समर््थन करता है। वर््ष 1991 मेें 
सियोल घोषणा (Seoul Declaration) ने प्रशांत रिम के आसपास के 
क्षेत्र मेें एक उदारीकृत मुक््त व््ययापार क्षेत्र स््थथापित करने की महत््ववाकांक्षा पर 
प्रकाश डाला।

•	 आर््थथिक प्रभाव: एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग (APEC) के पहलोों ने 
गत््ययात््मक विकास मेें महत््वपूर््ण योगदान दिया, जिससे एशिया-प्रशांत मेें मध््यम 
आय वाले विकासशील देशोों को बढ़़ावा मिला। एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग 
मेें शामिल अर््थव््यवस््थथाएँ वैश््वविक सकल घरेलू उत््पपाद के 60 प्रतिशत और 
वैश््वविक व््ययापार के 48 प्रतिशत की हिस््ससेदारी रखती हैैं।

एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग शिखर सम््ममेलन, 2023 की मुख््य बाते
•	 जो बाइडेन और शी-जिनपिंग की बैठक: अमेरिका और चीन के तनाव के 

बीच अमेरिका के राष्टट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्टट्रपति शी-जिनपिंग की 
व््यक््ततिगत बैठक इस सम््ममेलन की हुई मुख््य घटनाओं मेें से एक थी।

•	 व््ययापार संबंधोों पर केेंद्रित होना: अमेरिका और चीन के बीच के संबंधोों मेें 
तनाव के साथ, व््ययापार संबंधी मुद्दे चर््चचा के केेंद्र मेें हैैं, जो लंबे समय से चल रहे 
तनाव को दर््शशाते हैैं।
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•	 हिंद-प्रशांत आर््थथिक रूपरेखा: अमेरिका के राष्टट्रपति का लक्षष्य हिंद-प्रशांत 
आर््थथिक रूपरेखा (Indo-Pacific Economic Framework-IPEF) 
की प्रगति को दुनिया के सामने लाना है, जिसे प्रशांत-पार साझेदारी (Trans-
Pacific Partnership) से अमेरिका की वापसी के बाद शुरू किया गया था।

भारत और एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग की सदस््यता
•	 सदस््य बनने का अनुरोध: भारत ने औपचारिक रूप से एशिया-

प्रशांत आर््थथिक सहयोग की सदस््यता का अनुरोध किया, जिसे संयुक््त 
राज््य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न््ययू गिनी जैसी प्रमुख 
अर््थव््यवस््थथाओं से प्रारंभिक समर््थन दिया है।

•	 भौगोलिक बाधा: भारत के अनुरोध की स््ववीकृति मेें एक बाधा सामने आई, 
क््योोंकि एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग मेें पारंपरिक रूप से प्रशांत महासागर 
की सीमा से लगी अर््थव््यवस््थथाएँ शामिल हैैं। इस भौगोलिक बाधा के कारण पूर््ण 
सदस््यता के लिए भारत की पात्रता के बारे मेें आपत्तियाँ देखने को मिली।

•	 पर््यवेक्षक का दर््जजा: पूर््ण सदस््य नहीीं बनने के बावजूद, भारत को वर््ष 2020 
मेें पर््यवेक्षक का दर््जजा दिया गया, जो इस मंच के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी 
को दर््शशाता है।

•	 भारत के लिए लाभ: एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग मेें शामिल होने से भारत 
को वैश््वविक अर््थव््यवस््थथा के साथ बेहतर ढंग से समन््वय स््थथापित करने मेें मदद 
मिलेगी, जिससे एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग (APEC) को एक महत््वपूर््ण 
व््ययापारिक ब््ललॉक का दर््जजा प्राप््त होगा। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अंदर वार्त्ता 
और सहयोग मेें भारत को सशक््त बना सकता है।

•	 एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग (APEC) के लिए संभावित लाभ: 
भारत को सदस््य बनाने से एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग (APEC) को श्रम, 
उपभोक््तताओं और निवेश के लिए एक महत््वपूर््ण बाजार तक पहुंच प्राप््त होगी।

	� इसमेें भारत को शामिल करने से क्षेत्र मेें एकतरफा आर््थथिक 
महत््ववाकांक्षाओं को संतुलित करने के साथ-साथ एशिया-प्रशांत आर््थथिक 

सहयोग (APEC) को ‘हिन््द-प्रशांत क्षेत्र’ की विकसित अवधारणा के 
साथ संरेखित किया जा सकता है।

आगे की राह
•	 राजनयिक जुड़़ाव: भारत को अपनी एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग की 

सदस््यता के रणनीतिक और आर््थथिक लाभोों को प्रदर््शशित करने के लिए राजनयिक 
प्रयास जारी रखना चाहिए।

•	 क्षेत्रीय सहयोग: क्षेत्रीय स््थथिरता, आर््थथिक तथा समावेशी विकास के साझा 
लक्षष्ययों पर जोर देने से एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग के ढाँचे के भीतर एक 
महत््वपूर््ण भागीदार के रूप मेें भारत की अपील बढ़ सकती है।

•	 अनुकूल सहयोग: भारत को सहयोग के ऐसे विशिष््ट क्षेत्ररों का प्रस््तताव रखना 
चाहिए, जिसमेें भारत प्रौद्योगिकी, नवाचार और सतत विकास जैसे एशिया-
प्रशांत आर््थथिक सहयोग के उद्देश््योों मेें महत््वपूर््ण योगदान दे सकता है। इससे 
समावेश को और अधिक आकर््षक बनाया जा सकता है।

•	 व््ययापार और आर््थथिक सुधार: एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग के मुक््त और 
खुले व््ययापार के सिद््धाांतोों के अनुरूप आंतरिक सुधार करना मंच के मूल मूल््योों 
के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर््शशित कर सकता है, जिससे यह सदस््यता के 
लिए अधिक आकर््षक उम््ममीदवार बन सकता है।

•	 पर््यवेक्षक की भागीदारी: एक पर््यवेक्षक के रूप मेें सक्रिय रूप से भाग लेते 
हुए, भारत एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग के लक्षष्ययों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता 
को दर््शशाते हुए सदस््य अर््थव््यवस््थथाओं के साथ संबंध को बेहतर बनाने और 
धीरे-धीरे पूर््ण सदस््यता के लिए मार््ग को प्रशस््त करने मेें अपनी इस स््थथिति का 
लाभ उठा सकता है।

•	 हिन््द-प्रशांत (Indo-Pacific) के संबंधोों को मजबूत करना: भारत को 
अपनी विदेश नीति को उभरती गतिशीलता के साथ संरेखित करने के प्रयासोों को 
तेज करना चाहिए, यह प्रदर््शशित करते हुए कि एशिया-प्रशांत आर््थथिक सहयोग 
मेें उसका शामिल होना व््ययापक हिंद-प्रशांत मामले मेें कैसे योगदान देता है।

2.7. वॉयस ऑफ ग््ललोबल साउथ समिट (VOGSS)
संदर््भ

हाल ही मेें, भारत ने दसूर ेवॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) की मेजबानी की।

वॉयस ऑफ ग््ललोबल साउथ समिट (VOGSS) का विवरण

•	 इसमेें अधिक समावेशी, प्रतिनिधि और प्रगतिशील विश््व व््यवस््थथा की दिशा मेें 
उत््पन्न गति को बनाए रखने के तरीकोों पर ध््ययान केेंद्रित किया गया।

•	 भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण (DAKSHIN  is an acronym for 
Development Action for Knowledge, Science, Humanities, 
Innovation and Networking. It is a global centre for 
excellence for the Global South countries, inaugurated 
by Prime Minister Narendra Modi on 17 November 2023 
-ग््ललोबल साउथ सेेंटर ऑफ एक््ससीलेेंस) का अनावरण किया और ग््ललोबल 
साउथ के लिए 5 ‘सी’ (5’Cs’-Consultation, Cooperation, 
Communication, Creativity, and Capacity buildin)  का 
आह्वान किया। 

•	 भारत ने पहले पहले वीओजीएसएस (VOGSS) की मेजबानी की थी, जहां 
125 वैश््वविक दक्षिण देश आवाज की एकता, उद्देश््य की एकता (‘Unity of 
Voice, Unity of Purpose.’) विषय पर एक साथ आए थे।

•	 ग््ललोबल साउथ
•	 ‘ग््ललोबल साउथ’ शब््द विभिन्न देशोों के सन््दर््भ मेें प्रयोग किया जाता है जिन््हेें 

प्रायः ‘विकासशील’, ‘कम विकसित’ या ‘अविकसित’ के रूप मेें वर््णणित किया 
जाता है।

•	 ग््ललोबल साउथ की अवधारणा वर््ष 1980 की ब््राांट (Brandt) रिपोर््ट मेें पाई 
जाती है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग की आवश््यकता
•	 जलवायु परिवर््तन जैसी वैश््वविक चुनौतियोों के असंगत प्रभावोों का समाधान 

करना।
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•	 संयुक््त राष्टट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश््वविक मंचोों पर प्रतिनिधित््व मेें सुधार करना।
•	 खाद्य एवं ऊर््जजा सुरक्षा प्राप््त करना।
•	 सतत विकास लक्षष्ययों को पूरा करना।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए भारत की पहल
•	 अफ्रीकी संघ को जी20 समूह मेें शामिल करना।
•	 संस््थथागत पहल जैसे अंतर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश््वविक जैव ईंधन गठबंधन, 

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, आदि।
•	 वैश््वविक खाद्य सुरक्षा के लिए महर््षषि (MAHARISHI)।
•	 जी20 डिजिटल पब््ललिक इंफ्रास्टट्रक््चर फ्रेमवर््क।
•	 ग््ललोबल साउथ के लिए मौसम और जलवायु निगरानी उपग्रह का प्रस््तताव।

2.8. मानवाधिकारोों की सार््वभौम घोषणा 
संदर््भ

10 दिसंबर, 2023 को मानव अधिकारोों की सार््वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights-UDHR) की 75वीीं वर््षगांठ ह।ै वर््ष 2023 समारोह 
के लिए चुना गया विषय ‘स्वतंत्रता, समानता और सभी के लिए न्याय’ ह।ै

मानव अधिकारोों की सार््वभौम घोषणा (UDHR)
•	 यह एक दस््ततावेज़ है जो प्रत््ययेक जगह, प्रत््ययेक व््यक््तति के अधिकारोों की रक्षा करते 

हुए स््वतंत्रता और समानता के लिए एक वैश््वविक रोडमैप की तरह कार््य करता है।
•	 घोषणापत्र कोई संधि नहीीं है और अपने आप मेें कानूनी रूप से बाध््यकारी नहीीं 

है, लेकिन इसके द्वारा निर््धधारित सिद््धाांतोों को कई देशोों के कानूनोों मेें शामिल 
किया गया है और इसे अंतर््रराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के आधार के रूप मेें 
देखा जाता है।

•	 यह पहली बार था कि देश उन स््वतंत्रताओं और अधिकारोों पर सहमत हुए जो 
प्रत््ययेक व््यक््तति को अपना जीवन स््वतंत्र रूप से, समान रूप से और गरिमा के 
साथ जीने के लिए सार््वभौमिक सुरक्षा के योग््य हैैं।

•	 वर््ष 1948 मेें संयुक््त राष्टट्र महासभा ने पेरिस मेें एक बैठक मेें मानव अधिकारोों 
की सार््वभौम घोषणा को मंजूरी दे दी, जो द्वितीय विश््व युद्ध की भयावहता के बाद 
उभरी अंतर््रराष्ट्रीय व््यवस््थथा की आधारशिलाओं मेें से एक थी।

•	 एक औपचारिक मसौदा समिति की अध््यक्षता एलेनोर रूजवेल््ट ने की थी और 

इसमेें आठ देशोों के मानवाधिकार पर नए आयोग के सदस््य शामिल थे, जिन््हेें 
भौगोलिक वितरण को प्रतिबिंबित करने के लिए चुना गया था।

•	 घोषणा मेें एक प्रस््ततावना और 30 लेख शामिल हैैं जो मौलिक अधिकारोों और 
स््वतंत्रता को निर््धधारित करते हैैं।

•	 घोषणा मेें कहा गया है कि ‘कानून के समक्ष सभी समान हैैं’ और हर कोई एक 
स््वतंत्र और निष््पक्ष न््ययायाधिकरण द्वारा निष््पक्ष और सार््वजनिक सुनवाई का 
हकदार है और यह कहती है कि हर किसी को उत््पपीड़न से बचने के लिए दूसरे 
देशोों मेें शरण मांगने और आनंदपूर््वक जीने का अधिकार है।

•	 घोषणा धार््ममिक स््वतंत्रता; राय एवं अभिव््यक््तति की स््वतंत्रता और शांतिपूर््ण सभा 
की स््वतंत्रता के अधिकारोों को सुनिश््चचित करती है और यह बताती है कि सभी 
को शिक्षा का अधिकार है।

•	 भारत के संविधान के मौलिक अधिकार, प्रस््ततावना, राज््य के नीति निर्देशक 
सिद््धाांत और मौलिक कर््तव््य मानव अधिकारोों की सार््वभौम घोषणा के सिद््धाांतोों 
और प्रावधानोों को दर््शशाते हैैं।
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3. अर््थव््यवस््थथा
3.1.	 डॉलरीकरण

संदर््भ
हाल ही मेें अर्जजेंटीना के नवनिर््ववाचित राष्ट्रपति जेवियर माइली ने सेेंट्रल बैैंक को खत्म करके और सरकारी खर््च मेें कटौती करके अर््थव्यवस्था के डॉलरीकरण का 
प्रस्ताव रखा।

•	 उच्च मुद्रास््फफीति और व््ययापक गरीबी का सामना कर रहे अर्जजेंटीना के मतदाताओं 
ने माइली के कट्टरपंथी नीतिगत  वादोों का समर््थन करने का विकल््प चुना है।

•	 माइली ने पहले ही अपने कुछ चुनावी वादोों से पीछे हटना शुरू कर दिया है, 
यह सुझाव देते हुए कि डॉलरीकरण एक मध््यम अवधि का लक्षष्य है और मुद्रा 
नियंत्रण तुरंत नहीीं हटाया जाएगा।

डॉलरीकरण क््यया है? 
•	 डॉलरीकरण किसी विदेशी मुद्रा को किसी देश की आधिकारिक मुद्रा के रूप मेें 

अपनाने की प्रक्रिया है।
•	 भारत के संदर््भ मेें, डॉलरीकरण का मतलब देश की कानूनी निविदा के रूप मेें 

भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर से बदलना होगा।

देश निम्न कारणोों से डॉलरीकरण को अपनाते हैैं
•	 आर््थथिक स््थथिरता और मुद्रास््फफीति नियंत्रण: डॉलरीकरण अत््यधिक स््थथिर 

और विश््व स््तर पर मान््यता प्राप््त आरक्षित मुद्रा, अमेरिकी डॉलर के साथ एक 
अस््थथिर घरेलू मुद्रा को प्रतिस््थथापित करके अत््यधिक मुद्रास््फफीति को प्रभावी ढंग 
से रोक सकता है और कीमतोों को स््थथिर कर सकता है।

•	 विनिमय दर का जोखिम कम होना: डॉलरीकरण से विनिमय दर जोखिम 
समाप््त हो जाता है, क््योोंकि घरेलू मुद्रा का मूल््य अमेरिकी डॉलर से आंका जाता है।

•	 वैश््वविक बाजारोों के साथ एकीकरण: डॉलरीकरण देश की मौद्रिक प्रणाली 
को दुनिया की सबसे बड़़ी अर््थव््यवस््थथा के साथ संरेखित करके वैश््वविक 
अर््थव््यवस््थथा के साथ एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

•	 अंतर््रराष्ट्रीय पूंजी तक बेहतर पहुंच: डॉलरीकरण से किसी देश की अंतर््रराष्ट्रीय 
पूंजी बाजार तक पहुंच बढ़ सकती है, क््योोंकि निवेशक डॉलर-मूल््य वाली 
संपत्तियोों को कम जोखिम भरा मानते हैैं।

•	 निर््ययात प्रतिस््पर््धधात््मकता की संभावना: डॉलरीकरण संभावित रूप से विनिमय 
दर को स््थथिर करके और विदेशी खरीदारोों के लिए निर््ययात को अधिक पूर््ववानुमानित 
बनाकर कुछ मामलोों मेें निर््ययात प्रतिस््पर््धधात््मकता को बढ़़ा सकता है।

•	 बाहरी झटकोों के प्रति संवेदनशीलता मेें कमी: मुद्रा को एक स््थथिर आरक्षित 
मुद्रा से जोड़कर, डॉलरीकरण किसी देश की बाहरी झटकोों (जैसे मुद्रा संकट 
या वैश््वविक कमोडिटी कीमतोों मेें उतार-चढ़़ाव) के प्रति संवेदनशीलता को कम 
कर सकता है।

•	 बैैंकिंग क्षेत्र की स््थथिरता की संभावना: डॉलरीकरण बैैंकोों के लिए विदेशी मुद्रा 
जोखिमोों को कम करके और वित्तीय मध््यस््थता के लिए अधिक स््थथिर मौद्रिक 
वातावरण प्रदान करके बैैंकिंग क्षेत्र की स््थथिरता मेें योगदान कर सकता है।

•	 आर््थथिक सुधारोों के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत: डॉलरीकरण को किसी देश 
की आर््थथिक सुधारोों और ठोस व््ययापक आर््थथिक नीतियोों के प्रति प्रतिबद्धता के 
संकेत के रूप मेें देखा जा सकता है, जो संभावित रूप से विदेशी निवेश को 
आकर््षषित करता है और देश की साख मेें सुधार करता है। 

अति मुद्रास््फफीति
यह मदु्रास््फफीति की बहुत ऊंची दर ह,ै जिसे आम तौर पर एक महीने मेें 50% या उससे अधिक के रूप मेें 
परिभाषित किया जाता ह।ै इसका मतलब यह ह ैकि कीमतेें बहुत तेजी से बढ़ रही हैैं और मदु्रा का मलू््य 
तेजी से घट रहा ह।ै

भारत मेें डॉलरीकरण के संभावित प्रभाव
•	 आर््थथिक स््थथिरता: डॉलरीकरण संभावित रूप से विनिमय दर जोखिम और 

मुद्रास््फफीति को कम करके भारत मेें अधिक आर््थथिक स््थथिरता ला सकता है।
•	 व््ययापार और निवेश मेें वृद्धि: डॉलरीकरण से भारत के लिए अन््य देशोों 

के साथ व््ययापार करना आसान हो सकता है, खासकर उन देशोों के साथ जो 
पहले से ही अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैैं।

•	 भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) पर निर््भरता कम: डॉलरीकरण से मौद्रिक 
नीति निर््धधारित करने मेें आरबीआई की भूमिका कम हो जाएगी।

•	 भारत मेें डॉलरीकरण की संभावित कमियाँ
•	 मौद्रिक स््ववायत्तता की हानि: डॉलरीकरण का अर््थ यह होगा कि भारत 

अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण खो देगा। इससे आरबीआई के लिए आर््थथिक 
झटकोों और संकटोों का सामना करना और अधिक कठिन हो सकता है।

•	 सिग्नियोरेज राजस््व मेें कमी: डॉलरीकरण से भारत सरकार के लिए 
सिग्नियोरेज (पैसे के अंकित मूल््य और उसके उत््पपादन की लागत के बीच 
अंतर) राजस््व समाप््त हो जाएगा।

•	अमेरिकी अर््थव््यवस््थथा पर बढ़ती निर््भरता: डॉलरीकरण से भारतीय 
अर््थव््यवस््थथा अमेरिकी अर््थव््यवस््थथा पर अधिक निर््भर हो जाएगी। इससे 
भारत अमेरिका मेें आर््थथिक झटकोों के प्रति अधिक संवेदनशील हो 
सकता है।

 डॉलरीकरण को अपनाने वाले देश
•	 1904 मेें पनामा
•	 1993 मेें नामीबिया
•	 1997 मेें माइक्रोनेशिया
•	 1999 मेें मोोंटेनेग्रो
•	 2000 मेें इक््ववाडोर

•	 2001 मेें अल साल््ववाडोर
•	 2001 मेें ग््ववाटेमाला
•	 2001 मेें होोंडुरास
•	 2003 मेें लाइबेरिया
•	 2009 मेें जिम््बबाब््ववे

आगे की राह 
•	डॉलरीकरण करना है या नहीीं, इसका निर््णय जटिल है और इसका कोई 

आसान उत्तर नहीीं है। निर््णय लेने से पहले संभावित लाभ और कमियोों 
पर सावधानीपूर््वक विचार करना महत््वपूर््ण है।

•	कुछ विशेषज्ञञों का मानना है कि डॉलरीकरण भारत के लिए एक अच््छछा 
विकल््प है, क््योोंकि इससे अर््थव््यवस््थथा को स््थथिर करने और मुद्रास््फफीति 
को कम करने मेें मदद मिल सकती है। हालाँकि, अन््य लोगोों का मानना 
है कि डॉलरीकरण एक गलती होगी, क््योोंकि इससे भारत की मौद्रिक 
स््ववायत्तता समाप््त हो जाएगी और देश अमेरिका मेें आर््थथिक झटकोों के 
प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा।
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3.2. 2023 मेें वैश््वविक प्रेषण चार््ट मेें भारत शीर््ष पर: विश््व बैैंक की रिपोर््ट
संदर््भ

हाल ही मेें विश्व बैैंक की एक रिपोर््ट के अनुसार भारत मेें प्रेषण 2023 मेें 11% से अधिक बढ़कर 125 बिलियन डॉलर होने का अनुमान ह,ै जिससे इसे मेक्सिको (67 
बिलियन डॉलर) और चीन (50 बिलियन डॉलर) से आगे शीर््ष स्थान बनाए रखने मेें मदद मिलेगी। 

विवरण
•	 विश््व बैैंक के नवीनतम प्रवासन से पता चला है कि अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर 

और खाड़़ी देशोों मेें कुशल और अकुशल श्रमिकोों के मजबूत आधार के 
परिणामस््वरूप वर््ष 2024 मेें प्रवाह मेें 8% की वृद्धि के साथ लगभग 135 
बिलियन डॉलर होने की उम््ममीद है।

•	 अनुमान है कि दक्षिण एशिया मेें प्रेषण प्रवाह वर््ष 2023 मेें 7.2% बढ़कर 189 
अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो वर््ष 2022 मेें 12% से अधिक की 
वृद्धि से कम हो गया है।

प्रेषण (Remittances)
•	 प्रेषण एक प्रकार का धन हस््तताांतरण होता है जिसे प्रवासी व््यक््तति अपने गृह देशोों 

मेें अपने परिवारोों और दोस््तोों को भेजते हैैं।
•	 वे कई विकासशील देशोों, विशेषकर दक्षिण एशिया के देशोों के लिए आय और 

विदेशी मुद्रा का एक महत््वपूर््ण स्रोत होते हैैं।

प्रेषण का महत््व
•	 ये प्रवाह भारत जैसे देश के लिए महत््वपूर््ण हैैं क््योोंकि ये गिरते प्रत््यक्ष विदेशी 

निवेश और उच्च व््ययापार घाटे के प्रभाव को कम करने मेें मदद करते हैैं।
•	 प्रेषण से प्राप््तकर््तता देश के विदेशी मुद्रा भंडार मेें वृद्धि होती है।
•	 प्रेषण बैैंक जमा और निजी क्षेत्र को ऋण पर एक मजबूत और सकारात््मक प्रभाव 

के माध््यम से वित्तीय क्षेत्र के विकास का समर््थन करता है।
•	 विदेशी सहायता या प्रत््यक्ष विदेशी निवेश की तुलना मेें प्रेषण, गरीबोों की जरूरतोों 

को बेहतर ढंग से लक्षित किया जाता है।

2023 मेें प्रेषण वृद्धि के प्रमुख चालक
•	 यूरोप मेें उच्च रोजगार वृद्धि श्रमिक प्रतिधारण कार््यक्रमोों के व््ययापक लाभ को 

दर््शशाती है।
•	 उच्च आय वाले देशोों मेें मुद्रास््फफीति मेें कमी।
•	 मुख््य योगदान कारक उच्च आय स्रोत वाले देशोों मेें मुद्रास््फफीति मेें गिरावट और 

मजबूत श्रम बाजार हैैं।
	� इसने अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर मेें उच्च कुशल भारतीयोों से प्रेषण को बढ़़ावा 

दिया, जो सामूहिक रूप से भारत मेें कुल प्रेषण प्रवाह का 36% हिस््ससा है।
•	 शीर््ष प्रेषण स्रोत देशोों मेें खाड़़ी सहयोग परिषद (GCC) के कई देश शामिल हैैं।

	� भारत मेें प्रेषण प्रवाह को खाड़़ी सहयोग परिषद, विशेष रूप से संयुक््त अरब 
अमीरात से उच्च प्रवाह से भी बढ़़ावा मिला, जो भारत के कुल प्रेषण का 
18% हिस््ससा है और अमेरिका के बाद उनका दूसरा सबसे बड़़ा स्रोत है।

सरकारी पहल
•	 भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़़ेस 

(यूपीआई-पे नाउ) लिंकेज।
•	 सीमा पार लेनदेन के लिए स््थथानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़़ावा देने और 

भुगतान और मैसेजिंग सिस््टम को इंटरलिंक करने के लिए सहयोग हेतु एक 
रूपरेखा स््थथापित करने के लिए संयुक््त अरब अमीरात के साथ फरवरी 2023 
के समझौते से भारत मेें प्रेषण प्रवाह को विशेष रूप से लाभ हुआ।

3.3. भारत की अर््थव््यवस््थथा 6% से ऊपर बढ़ने की संभावना: अंतर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष
संदर््भ 

अंतर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) के अनुसार, अगले पांच वर्षषों मेें भारत की अर््थव्यवस्था 6% से ऊपर बढ़ने की उम्मीद ह।ै

रिपोर््ट की मुख््य बातेें 
•	 विकास के चालक: मजबूत निवेश, चल रही निजी उपभोग वृद्धि और 

डिजिटलीकरण से उत््पपादकता मेें वृद्धि से प्रेरित विकास।
•	 अनुच््छछेद IV परामर््श रिपोर््ट: आईएमएफ की रिपोर््ट भारत की आर््थथिक ताकत 

को रेखांकित करती है और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकोों को 
रेखांकित करती है।

•	 सार््वजनिक पूंजी व््यय एजेेंडा: भारत की व््ययापक बुनियादी ढांचे की जरूरतोों का 
समर््थन करने के लिए मजबूत सार््वजनिक पूंजी व््यय एजेेंडा पर प्रकाश डाला गया।

अंतर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
•	 यह वित्तीय स््थथिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़़ावा दतेा ह,ै जो उत््पपादकता, रोजगार सृजन और 

आर््थथिक कल््ययाण को बढ़़ाने के लिए आवश््यक ह।ै
•	 यह उन 190 देशोों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदहे ह ैजो इसे लगभग वैश्विक संस््थथा बनाते हैैं।
•	 इसकी स््थथापना 44 सदस््य देशोों द्वारा की गई थी जो आर््थथिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना 

चाहते थे।
•	 इसकी स््थथापना 1930 के दशक की महामदंी के बाद वर््ष 1944 मेें की गई थी।
•	 आईएमएफ अपने सदस््य देशोों को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का ऋण दनेे मेें सक्षम ह।ै

•	 विकास पर प्रभाव (वित्त वर््ष 24 और वित्त वर््ष 25): सार््वजनिक पूंजीगत 
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व््यय एजेेंडा से वित्तीय वर््ष 2024 और 2025 के लिए 6.3% की अनुमानित दर 
के साथ विकास को बढ़़ावा मिलने की उम््ममीद है।

•	 व््ययापक आर््थथिक नीतियोों के लिए सराहना: आईएमएफ प्रभावी व््ययापक 
आर््थथिक नीतियोों और मजबूत प्रदर््शन, लचीलेपन और वित्तीय स््थथिरता मेें 
योगदान देने वाले सुधारोों के लिए भारतीय अधिकारियोों की सराहना करता है।

•	 वैश््वविक आर््थथिक चुनौतियाँ: भारत की वृद्धि के बावजूद, अर््थव््यवस््थथा को 
वैश््वविक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमेें तेजी से खंडित 
दुनिया मेें वैश््वविक विकास मेें मंदी भी शामिल है।

•	 आरबीआई की मौद्रिक नीति कार््रवाइयां: रिपोर््ट भारतीय रिजर््व बैैंक 
(आरबीआई) की सक्रिय मौद्रिक नीति कार््रवाइयोों और मूल््य स््थथिरता के प्रति 
प्रतिबद्धता की प्रशंसा करती है।

•	 तटस््थ मौद्रिक नीति रुख: डेटा-निर््भर दृष््टटिकोण पर आधारित वर््तमान तटस््थ 
मौद्रिक नीति रुख को उपयुक््त माना जाता है और उम््ममीद है कि यह धीरे-धीरे 
मुद्रास््फफीति को लक्षष्य पर वापस लाएगा।

•	 भारत का आर््थथिक प्रदर््शन: विभिन्न एजेेंसियां और संस््थथान द्वारा आर््थथिक 
विकास के अनुमान बढ़़ाने के साथ ही भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख 
अर््थव््यवस््थथा के रूप मेें पहचाना जाता है।

•	 लचीलापन और प्रगति: वैश््वविक आर््थथिक चुनौतियोों के बावजूद, लचीले 

वित्तीय क्षेत्ररों और औपचारिकीकरण मेें प्रगति के साथ भारत की अर््थव््यवस््थथा ने 
मजबूत विकास दिखाया।

•	 आरबीआई का संशोधित विकास अनुमान: भारतीय रिजर््व बैैंक ने चालू 
वित्त वर््ष के लिए अपने आर््थथिक विकास अनुमान को शुरुआती 6.5% से 
बढ़़ाकर 7% कर दिया है।

•	 आईएमएफ का समग्र मूल््ययाांकन: आईएमएफ रिपोर््ट भारत की आर््थथिक वृद्धि, 
मुद्रास््फफीति, रोजगार और वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन का समग्र सकारात््मक 
मूल््ययाांकन प्रदान करती है।

3.4. भारत मेें कॉर्पोरेट बॉन््ड बाजार का विकास
सन््दर््भ 

हाल ही मेें क्रेडि ट रटेिग इंफॉर्मेशन सर््वविसेज ऑफ इंडिया लिमिटडे (CRISIL) की रिपोर््ट के अनुसार मार््च 2030 तक कॉरपोरटे बॉन्ड बाजार की वृद्धि दोगुनी से भी 
अधिक अर््थथात 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना ह।ै  

विवरण
•	 मार््च 2023 तक पिछले पांच वर्षषों मेें कॉरपोरेट बॉन््ड बाजार 9% प्रति वर््ष की 

दर से बढ़कर 43 लाख करोड़ रुपये हो गया।  
•	 कॉरपोरेट बॉन््ड बाजार से अनुमानित पूंजीगत व््यय का छठा हिस््ससा वित्तपोषित 

होने की उम््ममीद है। 
•	 एजेेंसी ने कहा कि बेहतर पुनर्प्राप््तति संभावनाओं और लंबी अवधि के ऋण देने 

की क्षमता के साथ, बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियोों के लिए क्रेडिट जोखिम 
प्रोफ़़ाइल मजबूत हो रही है, यह देखते हुए कि वर््तमान मेें कॉर्पोरेट बॉन््ड जारी 
करने का केवल 15% बुनियादी ढांचे मेें जाता है। 

बॉन््ड के बारे मेें 
•	 बॉन््ड एक ऋण साधन है जो किसी निवेशक द्वारा उधारकर््तता (आमतौर पर 

कॉर्पोरेट या सरकार) को दिए गए ऋण को दर््शशाता है।
•	 सरकारेें (सभी स््तरोों पर) और निगम आमतौर पर पैसे उधार लेने के लिए बॉन््ड 

का उपयोग करती हैैं। 
•	 सरकार को सड़कोों, स््ककूलोों, बांधोों या अन््य बुनियादी ढांचे के लिए धन की 

आवश््यकता होती है। अचानक युद्ध के कारण होने वाले आकस््ममिक खर््च के 
लिए भी धन जुटाने की आवश््यकता पड़ सकती है। 

•	 इसी तरह, निगम अक््सर अपना व््यवसाय बढ़़ाने, संपत्ति और उपकरण खरीदने, 
लाभदायक परियोजनाएं शुरू करने, अनुसंधान और विकास के लिए या 
कर््मचारियोों को काम पर रखने के लिए उधार लेते हैैं। 

क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर््वविसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (CRISIL)
•	 यह एक भारतीय विश्लेषण कंपनी ह ैजो रेटिग, अनसुंधान एवं जोखिम और नीति सलाहकार सेवाए ं

प्रदान करती ह।ै यह अमेरिकी कंपनी एसएण््डपी (S&P) ग््ललोबल की सहायक कंपनी ह।ै
•	 यह भारत की पहली क्रेडि ट रेटिग एजेेंसी थी, जिसे वर््ष 1988 मेें आईसीआईसीआई और यटूीआई 

द्वारा संयकु्त रूप से एसवीआई, एलआईसी और यनूाइटेड इडंिया इशं््ययोरेेंस कंपनी की शयेर पूंजी के साथ 
शरुू किया गया था।

भारत मेें कॉर्पोरेट बॉन््ड बाजार की वर््तमान स््थथिति
•	 भारत मेें कॉर्पोरेट ऋण और सकल घरेलू उत््पपाद का अनुपात वर््ष 2017 मेें 

लगभग 17% था, जबकि अमेरिका मेें यह 123% और चीन मेें 19% था। 
•	 भारत मेें कार््यशील पूंजी के प्राथमिक स्रोत के रूप मेें बैैंकोों का इस््ततेमाल करने 

वाली कंपनियोों का अनुपात अधिकांश विकासशील देशोों की तुलना मेें अधिक है। 
•	 यह दर््शशाता है कि भारत मेें कॉर्पोरेट बॉन््ड बाजार अभी अल््पविकसित है। 

कॉर्पोरेट बॉन््ड बाजार को विकसित करने की आवश््यकता 
•	 निवेश की ज़रूरतेें पूरी करना: आर््थथिक सर्वेक्षण 2018-19 इस बात पर 

जोर देता है कि भारत को उपभोग-संचालित अर््थव््यवस््थथा से निवेश-आधारित 
अर््थव््यवस््थथा मेें बदलने की आवश््यकता है, जिसमेें निजी क्षेत्र के निवेश को एक 
प्रमुख चालक बनना होगा। 

•	 सरकार एवं बैैंकोों पर दबाव कम करना: संयुक््त राज््य अमेरिका मेें, कॉर्पोरेट 
बॉन््ड बाजार अच््छछी तरह से विकसित है जो वहाँ की कंपनियोों को धन जुटाने 
मेें सक्षम बनाता है। 

	� भारत मेें, विकसित कॉर्पोरेट बॉन््ड बाजारअल््पविकसित होने के कारण 
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सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसी अवसंरचना परियोजनाओं के 
वित्तपोषण का भार बैैंकोों और सरकार पर अधिक है। 

•	 परिसंपत्ति-देयता बेमेलपन: बैैंक लंबी अवधि की अवसंरचना परियोजनाओं 
के वित्तपोषण के लिए अल््पकालिक जमा (3 से 5 वर््ष की परिपक््वता अवधि) 
का उपयोग करते हैैं, जिसके कारण परिसंपत्ति-देयता बेमेल होता है। 

•	 विदेशी मुद्रा जोखिम कम करना: कॉरपोरेट बॉन््ड बाजार कंपनियोों को 
उनकी निवेश जरूरतोों को पूरा करने और विदेशी मुद्रा जोखिम से बचने के लिए 
स््थथानीय मुद्रा मेें लंबी परिपक््वता अवधि के लिए उधार लेने मेें सक्षम बनाता है।

भारत मेें अल््पविकसित बॉन््ड बाज़़ार की वजहेें 
•	 संकीर््ण निवेशक आधार: निवेश के रूप मेें कॉरपोरेट बॉन््ड की मांग अधिकतर 

संस््थथागत निवेशकोों तक ही सीमित है, जिसमेें खुदरा निवेशकोों की हिस््ससेदारी 
केवल 3% है।  

•	 सरकारी प्रतिभूतियोों का प्रभुत््व: बॉन््ड बाजार मेें कुल निवेश का लगभग 
आधा हिस््ससा केेंद्र और राज््य सरकार की प्रतिभूतियोों का है। 

•	 विदेशी निवेशकोों पर प्रतिबंध: विथहोल््डडििंग टैक््स मेें कटौती के साथ-साथ 
कॉरपोरेट बॉन््ड मेें एफपीआई के लिए निवेश की सीमा बढ़़ा दी गई है। हालाँकि, 
बाज़़ार मेें सीमित तरलता के कारण एफपीआई बढ़़ी हुई सीमा का पूरी तरह से 
उपयोग नहीीं कर रहे हैैं। 

•	 लंबी अवधि की परिपक््वता वाले बॉन््ड का अभाव: कॉरपोरेट बॉन््ड 
बाजार मेें 2 से 5 साल की औसत परिपक््वता अवधि वाले बॉन््डोों का वर््चस््व है। 
यह बाजार दीर््घकालिक परिपक््वता बॉन््ड  जारी करने वाली पेेंशन और बीमा 
फंड कंपनियोों जैसे दीर््घकालिक निवेशकोों को सेवाएं देने मेें सक्षम नहीीं हुआ है। 

•	 जोखिम प्रबंधन बाज़़ार का अभाव:  ब््ययाज दर/क्रेडिट व््ययुत््पन्न (डेरिवेटिव) 
का अभाव, जो ब््ययाज दर मेें उतार-चढ़़ाव से उत््पन्न होने वाले जोखिमोों को 

कुशलतापूर््वक बदलाव कर सकता है। 
•	 कराधान संरचना: विभिन्न राज््योों ने कॉरपोरेट बॉन््ड पर स््टटाांप शुल््क का 

मानकीकरण नहीीं किया है। 

आगे की राह 
•	 भारत मेें कॉर्पोरेट बॉन््ड बाज़़ारोों के विकास पर विशेषज्ञ समितियोों [जैसे- आर. 

एच. पाटिल समिति (2005), वर््ष 2007 मेें मुंबई को एक अंतर््रराष्ट्रीय वित्तीय 
केेंद्र बनाने के सम््बन््ध मेें उच्चाधिकार प्राप््त समिति (पर्सी मिस्त्री समिति), 
कॉर्पोरेट बॉन््ड बाज़़ार पर एच.आर. खान समिति] की महत््वपूर््ण सिफ़़ारिशेें: 

•	 बॉन््ड  जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना: कॉरपोरेट््स को बॉन््ड के 
माध््यम से अपनी आवश््यकताओं का एक हिस््ससा जुटाने के लिए प्रोत््ससाहित करने 
हेतु, सार््वजनिक निर््गम एवं प्रकटीकरण और लिस््टटििंग आवश््यकताओं के लिए 
समय और लागत को कम किया जाना चाहिए और सरल बनाया जाना चाहिए। 

•	 निवेशक आधार को बढ़़ाना:
	� कॉर्पोरेट बॉन््ड मेें भविष््य निधि / पेेंशन फंड / ग्रेच््ययुटी फंड और बीमा 

कंपनियोों द्वारा निवेश का दायरा बढ़़ाया जाना चाहिए।  
	� बैैंकोों द्वारा ऋण जमा अनुपात की गणना करते समय कॉर्पोरेट बॉन््ड मेें निवेश 

को कुल बैैंक ऋण का हिस््ससा माना जाना चाहिए।  
•	 बॉन््ड  प्राथमिक निर््गम डेटाबेस: कॉरपोरेट््स द्वारा जारी किए गए सभी 

बॉन््डोों का एक केेंद्रीकृत डेटाबेस; सभी निवेशकोों को निःशुल््क उपलब््ध 
कराया जाना चाहिए।

•	 नगर निगम बॉन््ड बाजार: नगर निगम बॉन््ड को बॉन््ड बीमा के रूप मेें कुछ 
वित्तीय सहायता दी जा सकती है ताकि नगरपालिकाओं को ऐसे बॉन््ड जारी करने 
के लिए प्रोत््ससाहित किया जा सके।     

3.5. भारत मेें कृषि-खाद्य प्रणाली
संदर््भ

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (UN-FAO) की एक नवीनतम विस्तृत रिपोर््ट ने वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणालियोों के भीतर छिपी लागतोों की ओर ध्यान आकर््षषित 
किया ह।ै

कृषि खाद्य प्रणालियां
•	 कृषि-खाद्य प्रणाली एक पारिभाषिक शब््द है जो खाद्य और गैर-खाद्य कृषि 

उत््पपादोों के उत््पपादन, प्रसंस््करण, वितरण और उपभोग की पूरी प्रक्रिया का वर््णन 
करता है।

•	 इसमेें कृषि, खाद्य आपूर््तति श््रृृंखला, खाद्य परिवहन नेटवर््क और घरेलू उपभोग से 
जुड़़ी गतिविधियाँ और कार््य करनेवाले शामिल हैैं।

•	 यह उन सामाजिक-आर््थथिक और पर््ययावरणीय कारकोों पर भी विचार करता है जो 
खाद्य सुरक्षा, पोषण और स््थथिरता को प्रभावित करते हैैं।

कृषि-खाद्य प्रणाली रिपोर््ट की मुख््य बातेें
•	 चकित करनेवाली छिपी हुई लागत: यह रिपोर््ट इस बात पर प्रकाश डालती 

है कि वैश््वविक कृषि-खाद्य प्रणालियोों की छिपी हुई लागत आश््चर््यजनक रूप से 
10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।

•	 मध््यम और निम्न आय वाले देशोों पर प्रभाव: भारत पर विशेष ध््ययान देने 
के साथ मध््यम और निम्न आय वाले देशोों मेें प्रकट लागत सकल घरेलू उत््पपाद 
का लगभग 11% है।

•	 अस््थथिर प्रथाओं को जिम््ममेदार: यह रिपोर््ट बढ़ती लागत के लिए कृषि-खाद्य 
प्रणालियोों के भीतर 'अस््थथिर व््यवसाय-जैसी-सामान््य गतिविधियोों और प्रथाओं' 
को जिम््ममेदार ठहराती है।

•	 कृषि-खाद्य प्रणालियोों मेें परिवर््तन पर ध््ययान: परिवर््तन की तत््ककाल 
आवश््यकता को पहचानते हुए, यह रिपोर््ट कृषि-खाद्य प्रणालियोों हेतु एक 
परिवर््तनकारी दृष््टटिकोण को समर््थन देती है।

•	 सतत कृषि पद्धतियोों का महत््व: यह रिपोर््ट सतत कृषि पद्धतियोों मेें परिवर््तन 
के महत््वपूर््ण महत््व को रेखांकित करती है।

	� यह वैश््वविक कृषि-खाद्य प्रणालियोों से जुड़़ी छिपी हुई लागतोों का प्रभावी ढंग 
से समाधान करने के लिए समग्र परिवर््तन की आवश््यकता पर जोर देता है।
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भारत मेें कृषि-खाद्य प्रणाली की चुनौतियाँ
•	कृषि प्रणालियोों मेें छिपी हुई लागत: एफएओ रिपोर््ट वैश््वविक कृषि-

खाद्य प्रणालियोों की चकित करनेवाली छिपी हुई लागतोों पर प्रकाश 
डालती है, जो 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जिसमेें भारत की 
हिस््ससेदारी 1.1 ट्रिलियन डॉलर है।

•	खुली खरीद नीति पूर््ववाग्रह: एफसीआई द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय खाद्य 
सुरक्षा अधिनियम की खरीद नीति मोटे अनाज की उपेक्षा करते हुए 
चावल और गेहूं पर अधिक जोर देता है।

•	खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: गन्ने जैसी जल-गहन नकदी फसलोों को 
प्राथमिकता देने से खाद्य सुरक्षा को खतरा है जो छोटे और सीमांत 
किसानोों (जो सबसे अधिक भोजन और पोषण वाले किसानोों मेें से हैैं) 
को प्रभावित करता है।

•	वैश््वविक व््ययापार से प्रभाव: ऐतिहासिक रुझान दिखाते हैैं कि कैसे 
वैश््वविक व््ययापार संबंधोों ने वैश््वविक दक्षिण मेें खाद्य उत््पपादन प्रणालियोों 
को आकार दिया है।

सरकार द्वारा किए गए उपाय
•	 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFAS) 2013: गरीबी रेखा से नीचे 

के लोगोों को खाद्यान्न पर सब््ससिडी देकर किफायती और अच््छछी गुणवत्ता वाले 
भोजन की सुविधा सुनिश््चचित करना।

•	 राष्ट्रीय कृषि बाज़़ार (e-NAM) मंच: किसानोों के लिए भौगोलिक सीमाओं 
से परे अपने उत््पपादोों का व््ययापार करने के लिए एक ऑनलाइन बाज़़ार बनाना।

•	 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: चावल, गेहूं, दालेें, तिलहन आदि मेें क्षेत्र विस््ततार और 
उत््पपादकता वृद्धि हस््तक्षेपोों के माध््यम से खाद्य उत््पपादन और उत््पपादकता बढ़़ाना।

•	 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस््करण मिशन: कृषि उपज के कुशल उपयोग और फसल के 
बाद के नुकसान को कम करने के लिए कृषि आधारित उद्योगोों को बढ़़ावा देना।

•	एक राष्टट्र, एक राशन कार््ड (ONORC): खाद्यान्न वितरण व््यवस््थथा 
को मजबूत करना, जिससे लाभार््थथियोों (विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकोों 
और हाशिए पर रहने वाले समुदायोों) को देश भर मेें आसानी से खाद्यान्न 
प्राप््त करने की सुविधा मिल सके।

•	 पीएम गरीब कल््ययाण अन्न योजना (PMGKAY): भूख और कुपोषण 

को रोकने के उद्देश््य से राज््योों को सब््ससिडी वाला खाद्यान्न उपलब््ध कराना।

आगे की राह
•	 निविष््टटि (इनपुट) लागत कम करना: एक प्रमुख रणनीति मेें 

रासायनिक-गहन प्रथाओं से गैर-कीटनाशक प्रबंधन की ओर संक्रमण 
करना शामिल है। प्राकृतिक कृषि पद्धतियोों को अपनाने से सतत कृषि 
को बढ़़ावा देकर निविष््टटि (इनपुट) लागत को और कम किया जा 
सकता है।

•	वैकल््पपिक आय सृजन के लिए विविधीकरण को प्रोत््ससाहित 
करना: किसानोों को मूल््यवर््धन के माध््यम से आय स्रोतोों मेें विविधता 
लाने के लिए प्रोत््ससाहित करना, जैसे पशुधन और मुर्गीपालन को अपनी 
कृषि प्रणालियोों मेें शामिल करना।

•	रणनीतिक भूमि आवंटन पर ध््ययान देना: किसी विविध खेत का एक 
दृश््यमान प्रतिनिधित््व का प्रस््तताव करना, जिसमेें वाणिज््ययिक फसलोों के 
लिए 70%, भोजन और चारे हेतु 20% और तिलहन (संपत्ति फसलोों) 
जैसी पर््ययावरणीय सेवाओं के लिए 10% आवंटित किया जाए।

•	पशुधन एकीकरण पर जोर: कृषि आय बढ़़ाने के लिए विविध कृषि 
दृष््टटिकोण के हिस््ससे के रूप मेें पशुधन पालन को एकीकृत करना।

•	फसल विविधीकरण: कृषि पारिस््थथितिकी सिद््धाांतोों मेें निहित फसल 
विविधीकरण को खराब भूमि और मिट्टी को पुनर्जीवित करने के समाधान 
के रूप मेें प्रस््ततावित किया गया है।

	� कर््ननाटक मेें अक््कड़ स््ममॉल (‘Akkad small’) जैसे स््थथानीय 
प्रयासोों मेें जैव विविधता को बढ़़ाने के लिए अंतरफसल शामिल है।

•	मोटे आनाज जैसे पोषक तत््वोों से भरपूर विकल््प: मोटे अनाज को 
एक पौष््टटिक विकल््प के रूप मेें उजागर किया जाता है, जो चावल और 
गेहूं की उपज के बराबर है, जिसमेें भूजल स््तर पर बोझ डाले बिना अर््ध-
शुष््क स््थथिति मेें उगाने का लाभ होता है।

•	 स््थथिरता के लिए परिवर््तन: निविष््टटि लागत को कम करने के लिए 
रासायनिक-गहन से गैर-कीटनाशक प्रबंधन की ओर बदलाव और 
प्राकृतिक कृषि पद्धतियोों को अपनाने को प्रोत््ससाहित किया जाता है।

3.6. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण 2023
संदर््भ

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी एक रिपोर््ट के अनुसार, वर््ष 2021 मेें 74% से अधिक भारतीय स्वस्थ आहार नहीीं ले सके।

विवरण
•	 खाद्य एवं कृषि संगठन ने खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 

2023: सांख््ययिकी और रुझान जारी किया है।
•	 यह रिपोर््ट सतत विकास लक्षष्ययों और विश््व स््ववास््थ््य सभा (WHA) के वैश््वविक 

पोषण लक्षष्ययों को पूरा करने मेें प्रगति की एक झलक है।
•	 वर््ष 2020 मेें जारी पिछली रिपोर््ट मेें यह 76.2 प्रतिशत था।
•	 इससे पहले ग््ललोबल हंगर इंडेक््स भी इसी तरह के आंकड़़े सामने लाया था।
•	 केेंद्र ने ग््ललोबल हंगर इंडेक््स कार््यप्रणाली को गलत बताकर उन आंकड़ों को 

खारिज कर दिया था। 

रिपोर््ट मेें मुख््य निष््कर््ष
एशिया प्रशांत क्षेत्र

•	 रिपोर््ट मेें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और “5Fs (Food, Feed, 
Fuel, Fertilisers and Finance)” संकट, यानी भोजन, चारा, ईंधन, 
उर््वरक और वित्त संकट के दौरान इस क्षेत्र मेें भयावह आंकड़़े सामने आए थे।

	� यह क्षेत्र कुछ दीर््घकालिक प्रभावोों से आज भी पीड़़ित है।
•	 नवीनतम आंकड़़े बताते हैैं कि 370.7 मिलियन कुपोषित लोगोों के साथ इस 

क्षेत्र मेें वैश््वविक कुल प्रभाव का आधा हिस््ससा निहित है। 
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•	 दुनिया की गंभीर खाद्य असुरक्षा का आधा हिस््ससा एशिया और प्रशांत क्षेत्र 
मेें है, जहां पुरुषोों की तुलना मेें महिलाएं अधिक खाद्य असुरक्षा की शिकार हैैं।

•	 विश््व स््ववास््थ््य सभा के वैश््वविक पोषण लक्षष्ययों के मामले मेें 5 वर््ष से कम 
उम्र के बच्चचों मेें बौनापन, अपक्षय (wasting) और अधिक वजन की 
व््ययापकता दर, साथ ही प्रजनन आयु की महिलाओं मेें एनीमिया अभी भी 
सीमा से अधिक है।

•	 रिपोर््ट के अनुसार, वर््ष 2015 के बाद से विश््व प्रसार की तुलना मेें इस क्षेत्र मेें 
मध््यम या गंभीर और गंभीरतम दोनोों प्रकार की खाद्य असुरक्षा का प्रसार कम था। 

•	 दक्षिण एशियाई देशोों मेें विश््व के अन््य उप-क्षेत्ररों की तुलना मेें गंभीर खाद्य 
असुरक्षा का प्रसार अधिक देखा गया। 

भारत
•	 उक््त रिपोर््ट के मुताबिक, देश की 16.6% आबादी कुपोषित है।

	� अल््पपोषण के प्रभाव स््ववास््थ््य और पोषण संबंधी कल््ययाण से आगे बढ़कर 
आर््थथिक और सामाजिक लागतोों को भी शामिल करते हैैं।

•	 देश मेें पांच साल से कम उम्र के 31.7% बच्चे अवरुद्ध विकास से पीड़़ित हैैं।
	� रुकी हुई वृद्धि एवं विकास खराब मातृ स््ववास््थ््य तथा पोषण, अपर््ययाप््त शिशु 

व छोटे बच्चे के आहार प्रथाओं और निरंतर अवधि मेें कई अन््य कारकोों के 
साथ बार-बार होने वाले संक्रमण का परिणाम है।

•	 क्षय/वेस््टटििंग  (ऊंचाई के मुकाबले कम वजन) के मामले मेें, भारत मेें 
इस क्षेत्र मेें सबसे अधिक दर दर््ज की गई है, जहां पांच साल से कम उम्र के 
18.7% बच्चे इस प्रमुख स््ववास््थ््य समस््यया का सामना कर रहे हैैं।

	� बचपन मेें शारीरिक कमजोरी को 5% से कम करना और बनाए रखना 
डब््ल्ययूएचए का वैश््वविक पोषण लक्षष्य है।

•	 पांच साल से कम उम्र के 2.8% बच्चे अधिक वजन वाले थे, जो एक और 
स््ववास््थ््य जोखिम था।

•	 देश की 15 से 49 वर््ष की आयु की 53% महिलाओं मेें एनीमिया था, जो 
वर््ष 2019 मेें इस क्षेत्र मेें सबसे बड़़ी प्रसार दर थी।

	� एनीमिया महिलाओं के स््ववास््थ््य और कल््ययाण को ख़राब करता है और 
प्रतिकूल मातृ एवं नवजात परिणामोों के जोखिम को बढ़़ाता है।

•	 देश के 1.6% वयस््क मोटापे का शिकार हैैं।

•	 0-5 महीने की उम्र के शिशुओं के बीच विशेष स््तनपान पर भारत ने 63.7% 
के प्रतिशत के साथ व््ययापक सुधार किया है, जो विश््व स््तर 47.7% से अधिक है।

पड़़ोसी देशोों का प्रदर््शन
•	 पाकिस््ततान मेें यह आंकड़़ा 82.2% है और बांग््ललादेश मेें 66.1% आबादी को 

स््वस््थ भोजन खोजने मेें कठिनाइयोों का सामना करना पड़़ा।
•	 इस क्षेत्र मेें जन््म के समय कम वजन का प्रचलन सबसे अधिक (27.4%) 

भारत मेें है, इसके बाद बांग््ललादेश और नेपाल का स््थथान है।

रिपोर््ट की चेतावनी 
•	 रिपोर््ट मेें चेतावनी दी गई है कि भोजन की बढ़ती लागत, यदि बढ़ती आय से मेल 

नहीीं खाती है, तो अधिक लोग स््वस््थ आहार लेने मेें असमर््थ हो जाएंगे।
	� यदि भोजन की लागत बढ़ती है और साथ ही आय मेें गिरावट आती है, तो 

एक चक्रवृद्धि प्रभाव उत््पन्न होता है जिसके परिणामस््वरूप और भी अधिक 
लोग स््वस््थ आहार लेने मेें असमर््थ हो सकते हैैं।

सरकारी उपाय
•	 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013: गरीबी रेखा से नीचे 

के लोगोों को खाद्यान्न पर सब््ससिडी देकर किफायती और अच््छछी गुणवत्ता वाले 
भोजन तक पहुंच सुनिश््चचित करना।

•	 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: चावल, गेहूं, दालेें, तिलहन आदि मेें क्षेत्र विस््ततार और 
उत््पपादकता वृद्धि हस््तक्षेपोों के माध््यम से खाद्य उत््पपादन और उत््पपादकता बढ़़ाना।

•	 एक राष्टट्र, एक राशन कार््ड (CRONO): खाद्यान्न वितरण को मजबूत करना, 
जिससे लाभार््थथियोों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकोों और हाशिए पर रहने वाले 
समुदायोों को देश भर मेें आसानी से खाद्यान्न प्राप््त करने की अनुमति मिल सके।

•	 पीएम गरीब कल््ययाण अन्न योजना (YAKGMP): भूख और कुपोषण 
को रोकने के उद्देश््य से राज््योों को सब््ससिडी वाला खाद्यान्न उपलब््ध कराना।

•	 भारत को 'श्री अन्न' के लिए एक वैश््वविक केेंद्र बनाना: भारतीय श्री अन्न 
अनुसंधान संस््थथान (RMII), हैदराबाद को राष्ट्रीय और अंतर््रराष्ट्रीय स््तर 
पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियोों को साझा करने के लिए 
उत््ककृष््टता केेंद्र घोषित किया गया है।

3.7. मोटे अनाज (श्री अन्न)
संदर््भ

हाल ही मेें, संयुक्त राष्ट्र के अंतर््रराष्ट्रीय मोट ेअनाज वर््ष [International Year of Millets2023( ]3202 ) मेें परिकल्पना की गई कि वर््ष 2023 मेें ज्वार, रागी और 
बाजरा जैसे सभी मोट ेअनाजोों की कीमतोों मेें 40% से 100% के बीच वृद्धि होगी। 

विवरण
•	 उच्च गुणवत्ता वाले ज््ववार और रागी गेहूं की तुलना मेें क्रमशः 150% और 

45% अधिक महंगे हो गए हैैं, जिससे वे कई ग्राहकोों के लिए अप्राप््य हो गए हैैं।
•	 मोटे अनाज की कीमतोों मेें हर महीने 15-20% का उछाल देखने को 

मिलता है और इनमेें काफी उतार-चढ़़ाव होता रहता है।

मोटे अनाज
•	 मोटे अनाज छोटे दाने वाली अनाज युक््त खाद्य फसलोों का एक समूह है 

जो सूखे और अन््य चरम मौसम की स््थथिति के प्रति अत््यधिक सहनशील 
होते हैैं और उर््वरकोों और कीटनाशकोों जैसे कम रासायनिक लागत के साथ 
उगाए जाते हैैं।

•	 मोटे अनाज की अधिकांश   फसलेें भारत मेें स््थथानीय हैैं  और वे लोकप्रिय रूप 
से पोषक अनाज के रूप मेें जाने जाते हैैं क््योोंकि वे मानव शरीर के सामान््य 
कामकाज के लिए आवश््यक अधिकांश पोषक तत््व प्रदान करती हैैं।

•	 मोटे अनाज को उनके अनाज के आकार के आधार पर प्रमुख मोटे और 
लधु मोटे आनाज मेें वर्गीकृत किया गया है:



अर््थव््यवस््थथा

December 2023 25

	� प्रमुख मोटे अनाज: ज््ववार (Sorghum), बाजरा ()telliM lraeP 
और रागी/मंडुआ (Finger Millet)।

	� लघु मोटे अनाज: कांगनी/काकुन (Foxtail Millet), चीना 
(Cheena), कोदो (telliM odoK), सावा/सांवा/झांगोरा (Sawa/
Sanwa/jhangora), कुटकी (Kutki) और ब्राउन टॉप मोटा अनाज।

	� आभासी मोटे अनाज: "पोषक अनाज" के रूप मेें उत््पपादन के लिए बक-
गेहूं (कुट्टू) और अमरनाथ (चौलाई) को ।

•	 भारत मेें, मोटे अनाज मुख््य रूप से एक ख़रीफ़ फसल होते हैैं, जिसमेें अन््य 
समान खाद्य पदार्थथों की तुलना मेें कम पानी और कृषि लागत की आवश््यकता 
होती है।

•	 मोटे अनाज आजीविका सृजित करने, किसानोों की आय बढ़़ाने और दुनिया 
भर मेें खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश््चचित करने की अपनी विशाल क्षमता के 
कारण महत््वपूर््ण माने जाते हैैं।

ख़रीफ़ की फसलेें
•	 इन््हेें मानसनूी फसलोों के रूप मेें भी जाना जाता ह,ै जिन््हेें जनू या जलुाई मेें बोया जाता ह ैऔर सितंबर 

मेें काटा जाता ह।ै
•	 इनमेें चावल, मक््कका, बाजरा, गन््नना, रागी, दालेें, सोयाबीन, मूगंफली आदि शामिल हैैं।

मोटे अनाज का महत््व

•	 मोटे अनाज ग््ललूटेन-मुक््त और गैर-एलर्जेनिक होते हैैं।
•	 इनके सेवन से ट्राइग््ललिसराइड््स और सी-रिएक््टटिव प्रोटीन कम हो जाता 

है, जिससे हृदय रोग से बचाव होता है।
•	 सभी मोटे अनाज आहारीय फाइबर (रेशे) से भरपूर होते हैैं। आहारीय 

फ़़ाइबर मेें जल-अवशोषित और स््थथूलण गुण होते हैैं।
•	 यह आंत मेें भोजन के पारवहन समय को बढ़़ाता है, जो सूजन आंत्र रोग 

के जोखिम को कम करने मेें मदद करता है और शरीर मेें एक विषहारी तत््व के 
रूप मेें कार््य करता है।

•	 सरकार ने मोटे अनाज की विशाल क्षमता को पहचानते हुए इसे प्राथमिकता दी 
है, जो संयुक््त राष्टट्र के कई सतत विकास लक्षष्ययों के अनुरूप भी है।

 अंतर््रराष्ट्रीय मोटे अनाज वर््ष
भारत के एक प्रस््तताव के बाद, संयकु्त राष्टट्र द्वारा वर््ष 2023 को अतंर््रराष्ट्रीय मोटे अनाज वर््ष घोषित किया 
ह।ै भारत स््वयं को मोटे अनाज का एक वैश्विक केें द्र के रूप मेें स््थथापित करना चाहता ह।ै

वैश््वविक उत््पपादन
•	 भारत, नाइजीरिया और चीन दुनिया मेें मोटे अनाज के सबसे बड़़े 

उत््पपादक हैैं, जहां वैश््वविक उत््पपादन का 55% से अधिक उत््पपादित होते हैैं। कई 
वर्षषों तक, भारत मोटे अनाज का एक प्रमुख उत््पपादक था।

•	 वैश््वविक मोटे अनाज बाजार मेें वर््ष 2021-2026 के बीच 4.5 प्रतिशत की 
सीएजीआर दर््ज करने का अनुमान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
•	 राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की कृषि  उप-समिति की सिफारिशोों के आधार पर वर््ष 2007 मेें केें द्र 

प्रायोजित योजना शरुू की गई।
•	 बेहतर कृषि  विस््ततार सेवाए,ं प्रौद्योगिकी हस््तताांतरण और विकेें द्रीकृत योजना राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा मिशन 

के मखु््य लक्षष्य क्षेत्र हैैं।

मोटे अनाज को बढ़़ावा देने के लिए भारत की पहल (श्री अन्न)
•	 श्री अन्न के लिए किसान उत््पपादक संगठनोों (FPOs) का गठन: इसमेें 

श्री अन्न के लिए उत््ककृष््टता केेंद्र (Centers of Excellence-CoE) 
और बीज केेंद्र स््थथापित करना शामिल है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 
(NFSM) के तहत भी समर््थन दिया गया है।

•	 राज््योों की पहल: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर््ननाटक, मध््य प्रदेश, महाराष्टट्र, 
ओडिशा, राजस््थथान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज््योों ने श्री 
अन्न को बढ़़ावा देने के लिए मोटा अनाज मिशन (Millet Missions) 
शुरू किया है।

•	 भारत मोटा अनाज पहल: बेहतर मोटे अनाज उत््पपादन, प्रसंस््करण और 
वितरण के लिए संपूर््ण मोटे अनाज आपूर््तति श््रृृंखला मेें दक्षता लाना।

•	 खाद्य प्रसंस््करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI): इसने वर््ष 2022-23 से 
वर््ष 2026-27 तक 800 करोड़ रुपये के परिव््यय के साथ मोटा अनाज 
आधारित उत््पपादोों के लिए खाद्य प्रसंस््करण उद्योग हेतु उत््पपादन से जुड़़ी 
प्रोत््ससाहन योजना (PLISMBP) लागू की है।

•	 भारत को 'श्री अन्न' के लिए एक वैश््वविक केेंद्र बनाना: भारतीय श्री अन्न 
अनुसंधान संस््थथान (IIMR), हैदराबाद को राष्ट्रीय और अंतर््रराष्ट्रीय 
स््तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियोों को साझा करने हेतु 
उत््ककृष््टता केेंद्र घोषित किया गया है।

3.8. उच्च वसा चीनी नमक वाले खाद्य पदार््थ
संदर््भ

विश्व बैैंक की वर््ष 2019 की रिपोर््ट के अनुसार, उच्च वसा शर््क रा  नमक (High Fat Sugar Salt-HFSS) वाले खाद्य पदार्थथों का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओ ंके 
प्रमुख जोखिम कारकोों मेें से एक ह।ै

विवरण
•	 भारत मेें गैर-संचारी रोग (NCDs) का बोझ वर््ष 1990 मेें 38% से बढ़कर 

वर््ष 2019 मेें 65% हो गया।

•	 ग््ललोबल बर््डन ऑफ डिजीज अध््ययन से पता चलता है कि भारत मेें सालाना 
1.2 मिलियन मौतोों का कारण केवल आहार संबंधी जोखिम हो सकते हैैं।

•	 भारत मेें अधिक वजन और मोटापे का आर््थथिक प्रभाव 23 अरब डॉलर 
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होने का अनुमान लगाया गया था, अगर इस पर ध््ययान नहीीं दिया गया तो 
वर््ष 2060 तक इसके 480 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना का 
अनुमान लगाया गया है।

विश््व बैैंक
•	 यह एक वैश्विक संस््थथा ह ैजो विकासशील देशोों को वित्तीय और ज्ञान सहायता प्रदान करती ह।ै
•	 इसका गठन वर््ष 1944 मेें हुआ था। विश्व बैैंक का उद्देश््य अत््यधिक गरीबी को समाप्त करना और गरीब 

देशोों के बीच विकास को बढ़़ावा दनेा ह।ै
•	 यह निम््न विभिन््न प्रकार की रिपोर््ट प्रकाशित करता ह:ै

	� विश्व विकास रिपोर््ट (WDR)
	� वैश्विक आर््थथिक संभावनाएँ
	� दशे रिपोर््ट आदि।

गैर-संचारी रोग (NCDs)
•	 ये स््थथितियोों का समहू होते हैैं, जो तीव्र संक्रमण के कारण नहीीं होते हैैं, लेकिन दीर््घकालिक उपचार और 

देखभाल की आवश््यकता के साथ दीर््घकालिक स््ववास््थ््य परिणामोों के परिणामस््वरूप होते हैैं।
•	 इनमेें कैैं सर, हृदय रोग, मधमुेह और परुानी फेफड़ों की बीमारियाँ शामिल हैैं।

उच्च वसा शर््करा  नमक वाले खाद्य पदार््थ
•	 कोई भी भोजन या पेय, पैकेटयुक््त या गैर-पैकेटयुक््त, जिसमेें प्रोटीन, 

विटामिन, फाइटोकेमिकल््स, खनिज और आहार फाइबर कम मात्रा मेें 
होते हैैं लेकिन वसा (संतृप््त फैटी एसिड), नमक एवं शर््करा  और उच्च 
ऊर््जजा (कैलोरी) की मात्रा अधिक होते हैैं (जो ज्ञात हैैं), यदि नियमित रूप 
से या अधिक मात्रा मेें उनका सेवन किया जाए तो स््ववास््थ््य को नुकसान पहुँच 
सकता है।

•	 एचएफएसएस खाद्य पदार्थथों मेें निम्न शामिल हैैं:
	� प्रसंस््ककृत माँस
	� शर््करा  युक््त पानी
	� तले हुए खाद्य पदार््थ
	� पेस्ट्री और सेेंका हुआ सामान
	� पैकेटयुक््त स्नैक््स

अंतर््रराष्ट्रीय स््थथिति
•	 मोटापे के खिलाफ वैश्विक राजकोषीय उपाय: 60 से अधिक देशोों मेें चीनी-मीठे पेय पदार्थथों 

(SSBs) पर व््ययापक रूप से कर लगाया जाता ह,ै जबकि एचएफएसएस खाद्य पदार्थथों पर कराधान बढ़ 
रहा ह।ै

•	 एचएफएसएस कराधान के अंतर््रराष्ट्रीय उदाहरण: डेनमार््क , फ््राांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशोों 
ने एचएफएसएस खाद्य पदार्थथों पर समर््पपित कर लाग ूकिए हैैं। कोलंबिया का «जंक फूड काननू» एक 
नवीनतम मॉडल के रूप मेें कार््य करता ह।ै

भारत की स््थथिति
•	 भारत मेें अत््यधिक प्रसंस््ककृत खाद्य विकास: वर््ष 2011 से वर््ष 2021 

तक 13.4% की चक्रवृद्धि वार््षषिक वृद्धि दर।
•	 चीनी उत््पपादन और खपत मेें प्रभुत््व: भारत के वर््ष 2022 मेें दुनिया का सबसे 

बड़़ा चीनी उत््पपादक और उपभोक््तता होने के नाते यहां चीनी उत््पपादोों की खपत मेें 
उल््ललेखनीय वृद्धि देखी गई है। 

•	 प्रसंस््ककृत खाद्य उद्योग का प्रभाव: भारत मेें उत््पपादित खाद्य चीनी, नमक और 
वसा का लगभग 50%-60% प्रसंस््ककृत खाद्य उद्योग द्वारा उपभोग किया जाता है।

•	 स्नैक और शीतल पेय की बिक्री मेें वृद्धि: पिछले एक दशक मेें, यह बिक्री 
तीन गुना हो गई है, जो पिछले साल 30 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है।

अधिक वजन और मोटापा
•	 इसे असामान््य या अत््यधिक वसा संचय के रूप मेें परिभाषित किया गया ह ैजो स््ववास््थ््य के लिए खतरा 

पैदा करता ह।ै
•	 25 से अधिक बॉडी मास इडेंक््स (BMI) को अधिक वजन माना जाता ह,ै और 30 से अधिक को 

मोटापा माना जाता ह।ै

एचएफएसएस कर
•	 बाज़़ार की विफलताएँ और नकारात््मक बाह्य कारक: एचएफएसएस 

खाद्य पदार्थथों पर कर लगाने का मामला उनके उपभोग से जुड़़ी महत््वपूर््ण 
बाज़़ार विफलताओं से उत््पन्न होता है, जिससे नकारात््मक बाह्य कारक और 
आंतरिक कारक सृजित होती हैैं। 

	� उदाहरण के लिए, एचएफएसएस की बढ़ती खपत के कारण मधुमेह और 
मोटापे के बढ़ने से समाज पर बाहरी लागतेें थोपी जाती हैैं, जिसके लिए 
पर््ययाप््त स््ववास््थ््य देखभाल व््यय की आवश््यकता होती है, जिसे आयुष््ममान 
भारत योजना जैसे सार््वजनिक स््ववास््थ््य बीमा के वित्तपोषण हेतु बढ़़े हुए करोों 
के माध््यम से वहन किया जाता है।

भारत मेें नीति और नियामक उपाय
•	 वसा कर: वर््ष 2017 मेें, भारत ने एक विशिष्ट चीनी सामग्री से अधिक वातित शर््क रा पेय (SSB) पर 

12% “वसा कर” लगाया।
•	 फ्रंट -ऑफ-पैकेज लेबलिग (FOPL): वर््ष 2019 मेें, भारत ने उच््च वसा, चीनी और नमक वाले पैक 

किए गए खाद्य पदार्थथों पर लाल चतेावनी प्रतीकोों के साथ एक एफओपीएल प्रणाली का प्रस््तताव रखा।
•	 विज्ञापन प्रतिबंध: विनियम बच््चोों के लिए अस््ववास््थ््यकर खाद्य उत््पपादोों के विपणन को प्रतिबंधित 

करते हैैं, विशेष रूप से स््ककूलोों  के आसपास और यवुा दर््शकोों के लिए टेलीविजन कार््यक्रमोों के दौरान।

	� आंतरिकताएं और सीमित उपभोक््तता समझ: आक्रामक विपणन से 
प्रभावित होकर, यह खरीदारी को अनजाने नुकसान की ओर ले जाता है।

	� अस््ववास््थ््यकर वस््ततुओं को कम करना: एचएफएसएस करोों को लागू 
करने से विभिन्न देशोों मेें आशाजनक परिणाम सामने आए हैैं, जिससे 
अस््ववास््थ््यकर वस््ततुओं की खरीद मेें कमी देखी गई है।

	� सुधार के लिए राजकोषीय उपकरण के रूप मेें एचएफएसएस कर: 
राजस््व के लिए तंबाकू और शराब जैसे दोषयुक््त सामानोों (sin 
goods) पर कर लगाने के विपरीत, एचएफएसएस कराधान स््वस््थ 
विकल््पोों के लिए उद्योग सुधार को प्रोत््ससाहित करता है।

	� गैर-प्रतिगामी और राजकोषीय रूप से तटस््थ दृष््टटिकोण: उचित 
रूप से डिजाइन किए गए एचएफएसएस खाद्य कर गैर-प्रतिगामी और 
राजकोषीय रूप से तटस््थ हो सकते हैैं।

	� दक्षिण अफ्रीका के स््ववास््थ््य संवर््धन कर उगाही पर एक नवीनतम 
अध््ययन से पता चला है कि उच्च एसईएस परिवारोों मेें देखी गई कटौती 
की तुलना मेें निम्न सामाजिक-आर््थथिक स््थथिति (SES) वाले परिवारोों 
मेें कर योग््य पेय पदार्थथों की खरीद मेें बड़़ी सापेक्ष कमी आई है।

•	 पोषण गुणवत्ता के आधार पर विभेदित कर दरेें: इसका उद्देश््य सुधारोों को 
प्रोत््ससाहित करना है।

	� उदाहरण के लिए, एक जीएसटी प्रणाली एचएफएसएस खाद्य पदार्थथों 
को उच्चतम दर संरचना मेें रख सकती है, जबकि स््वस््थ विकल््पोों मेें 
न््ययूनतम या शून््य कर दरेें होती हैैं।

आगे की राह
•	 पोषण साक्षरता और प्रभावी खाद्य लेबलिंग को बढ़़ावा देने जैसे अन््य 
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उपायोों के साथ मिलकर, एचएफएसएस कराधान अधिक वजन और मोटापे 
की बढ़ती महामारी से निपटने के लिए एक अधिक शक््ततिशाली उपकरण 

बन जाता है, जिससे एक टिकाऊ और न््ययायसंगत खाद्य प्रणाली का 
निर््ममाण होता है।

3.9. विभिन्न राज््योों मेें लॉजिस््टटिक््स ईज़ (लीड््स) रिपोर््ट 2023
संदर््भ 

हाल ही मेें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत  उद्योग संवर््धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)  द्वारा विभिन्न राज्ययों मेें लॉजिस्टिक्स ईज़ (LEADS) रिपोर््ट 
2023 प्रकाशित की गई ह।ै 

लीड््स (LEADS)
•	 विभिन््न राज््योों मेें लॉजिस््टटिक््स ईज़ (LEADS) सभी 36 राज््योों और केें द्रशासित प्रदेशोों मेें लॉजिस््टटिक््स 

बनुियादी ढांच,े सेवाओ ंऔर मानव संसाधनोों का आकंलन करने के लिए एक स््वदशेी डेटा-संचालित 
सचूकांक ह।ै

•	 सचूकांक निर््ययात और आर््थथिक विकास को बढ़़ावा दनेे के लिए आवश््यक लॉजिस््टटिक सेवाओ ंकी 
दक्षता का संकेतक ह।ै

•	 लीड्स की कल््पना वर््ष 2018 मेें विश्व बैैंक के लॉजिस््टटिक््स परफॉर्ममेंस इडेंक््स की तर््ज पर की गई थी और 
उसी तरह इसे विकसित किया गया ह।ै

लीड््स 2023 के उद्देश््य
•	 लीड्स (LEADS) वार््षषिक अभ््ययास का 5वां संस््करण- लीड्स 2023 रिपोर््ट, राज््य/केें द्रशासित प्रदेश 

स््तर पर लॉजिस््टटिक््स प्रदर््शन मेें सधुार के बारे मेें जानकारी प्रदान करता है। 
•	 सचूकांक का उद्देश््य राज््योों मेें लॉजिस््टटिक््स प्रदर््शन मेें सधुार पर ध््ययान केें द्रित करना है जो दशे के 

व््ययापार मेें सधुार और लेनदने लागत को कम करने के लिए आवश््यक ह।ै
•	 यह राज््योों और केें द्रशासित प्रदेशोों मेें विभिन््न सधुारोों की बढ़़ी हुई समग्र हितधारक धारणा और प्रभाव 

पर प्रकाश डालता ह।ै
•	 यह रिपोर््ट, प्रमुख स््ततंभोों (लॉजिस््टटिक््स इफं्रास्टट्रक््चर, लॉजिस््टटिक््स सर््वविसेज और ऑपरेटिग 

और नियामक पर््ययावरण) मेें राज््योों के प्रदर््शन मेें सकारात््मक बदलाव का संकेत दतेी ह,ै सचूित निर््णय 
लेने और व््ययापक विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अतंर्दृष्टि प्रदान करके राज््य/केें द्रशासित प्रदशे सरकारोों 
को सशक्त बनाती ह।ै

राज््योों का प्रदर््शन 
•	 वर््ष 2019 की तुलना मेें भूमि से घिरे राज््योों मेें सड़कोों, टर््ममिनलोों की गुणवत्ता, 

लॉजिस््टटिक््स की लागत और कुशल कार््यबल की उपलब््धता मेें सुधार हुआ है।
•	 आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि केवल पांच राज््य गुजरात, तमिलनाडु, 

कर््ननाटक, महाराष्टट्र और तेलंगाना ही 70 प्रतिशत निर््ययात करते हैैं।
•	 पिछले कुछ वर्षषों मेें इसके कारण भूमि से घिरे राज््योों और तटीय राज््योों के बीच 

आय और रोजगार सृजन मेें अंतर बढ़ गया है।
•	 सड़कोों और टर््ममिनलोों की गुणवत्ता पर राज््य का प्रदर््शन: बिहार, हिमाचल 

प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ को इन मामलोों मेें कम धारणा स््ककोर प्राप््त हुआ है, 
जबकि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पंजाब मेें उपयोगकर््तता संतुष््टटि मेें सुधार हुआ है।

•	 झारखंड मेें बुनियादी ढांचे, सेवाओं एवं परिचालन और नियामक श्रेणियोों सहित 

सभी संकेतकोों मेें औसत से कम स््ककोर देखा गया।

उत्तर-पूर््व समूह के राज््योों का प्रदर््शन
•	 उत्तर पूर्वी राज््य, जिन््होोंने पिछले वर््ष के दौरान काफी सामाजिक अशांति देखी 

है, भारत की जीडीपी मेें बमुश््ककिल 2.8 प्रतिशत का योगदान करते हैैं 
और उन््हेें अधिकतम रसद-संबंधी उत््थथान की आवश््यकता है।

•	 सर्वेक्षण मेें कहा गया है कि वर््ष 2019 के सर्वेक्षण की तुलना मेें सभी 
मापदंडोों मेें उल््ललेखनीय सुधार हुआ है।

	� सर्वेक्षण के अनुसार, मणिपुर मेें, राज््य के लिए उपयोगकर््तता संतुष््टटि का स््तर 
आम तौर पर सभी स््ततंभोों के सभी संकेतकोों के लिए उत्तर-पूर््व समूह 
के औसत से कम है।
	� डेटा ने 'प्रवेश मेें आसानी' श्रेणी मेें अपेक्षाकृत उच्च दबाव का संकेत दिया।
	� जबकि असम ने अधिकांश मामलोों मेें औसत से बेहतर प्रदर््शन 

किया, मेघालय के मामले मेें उपयोगकर््तता प्रदर््शन मूल््ययाांकन भी उत्तर-
पूर््व समूह के औसत से नीचे था।

तटीय राज््योों का प्रदर््शन
•	 आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर््ननाटक, केरल, महाराष्टट्र, ओडिशा, तमिलनाडु 

और पश््चचिम बंगाल सहित भारतीय तटीय राज््य देश के कुल निर््ययात का 75 
प्रतिशत हिस््ससेदारी रखते हैैं और उन््होोंने ऐतिहासिक रूप से लॉजिस््टटिक््स मेें 
अच््छछा प्रदर््शन किया है।

	� गुजरात की 33 प्रतिशत हिस््ससेदारी है, उसके बाद महाराष्टट्र की 16 प्रतिशत 
और तमिलनाडु की 9 प्रतिशत हिस््ससेदारी है।

	� हालाँकि, सर्वेक्षण से पता चला कि तटीय राज््योों मेें गोवा, ओडिशा और 
पश््चचिम बंगाल का प्रदर््शन औसत से नीचे बना हुआ है।

	� ओडिशा के मामले मेें, सर्वेक्षण मेें कहा गया है कि वर््ष 2019 के बाद से 
राज््य के लॉजिस््टटिक््स पारिस््थथितिकी तंत्र की समग्र धारणा मेें सुधार हुआ है।

3.10. डिजिटल पब््ललिक इन्फ्रास्टट्रक््चर 
संदर््भ

हाल ही मेें, भारतीय रिजर््व बैैंक (RBI) डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टट्रक्चर (DPI) के एक भाग के रूप मेें भारत मेें वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर 
काम कर रहा ह।ै

डिजिटल पब््ललिक इंफ्रास्टट्रक््चर क््यया है?
•	 डीपीआई एक डिजिटल नेटवर््क है जो देशोों को सभी निवासियोों को सुरक्षित और 

कुशलतापूर््वक आर््थथिक अवसर और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने मेें सक्षम 
बनाता है।

•	 इसे पहली बार भारत मेें वर््ष 2009 मेें आधार के साथ पेश किया गया था।
•	 इसमेें पहचान और सत््ययापन के डिजिटल तरीके, नागरिक पंजीकरण, डिजिटल 

लेनदेन, धन हस््तताांतरण, डेटा विनिमय और सूचना प्रणाली शामिल हैैं।
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भारत का डिजिटल सार््वजनिक बुनियादी ढांचा
•	 डिजिटल सार््वजनिक वस््ततुएं (DPGs)

	� इसके उदाहरणोों मेें डिजिटल सत््ययापन (ई-केवाईसी), डिजिटल हस््तताक्षर, 
डिजिटल रिपोजिटरी (डिजिलॉकर), डिजिटल भुगतान (यूपीआई) आदि 
शामिल हैैं।

	� इनके परिणामस््वरूप अधिक वित्तीय समावेशन, ऋण तक पहुंच, आर््थथिक 
विकास मेें वृद्धि, ई-कॉमर््स बाजारोों तक पहुंच आदि हुई है।

•	 जेएएम (जन धन, आधार और मोबाइल)
	� आधार ने 65-70 मिलियन व््यक््ततियोों के लिए पहला पहचान दस््ततावेज 

प्रदान किया।
	� इसने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़़ाया है, बैैंक खातोों वाली आबादी का 

प्रतिशत वर््ष 2015-16 मेें 53% से बढ़कर वर््ष 2019-21 मेें 78% हो 
गया है।

	� इसके अतिरिक््त, सब््ससिडी के प्रत््यक्ष लाभ हस््तताांतरण ने सरकार को लीकेज 
को रोककर अपने समग्र सब््ससिडी व््यय को कम करने मेें मदद की है।

•	 सरलीकृत शासन के लिए एकीकृत डिजिटल इंटरफेस
	� उदाहरण: व््ययावसायिक मंजूरी के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस््टम, 

क्रेडिट-लिंक््ड केेंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जनसमर््थ पोर््टल, 
सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए उमंग ऐप और पीएम गतिशक््तति।

•	 डिजिटल वित्त वास््ततुकला
	� इसमेें डिजिटलीकृत जीएसटी प्रणाली, डिजिटल पहचान (आधार, ईश्रम 

पोर््टल, स््वनिधि, उदयम पोर््टल) और यूपीआई को शामिल हैैं।

चुनौतियाँ
•	 बुनियादी ढांचे तक अपर््ययाप््त पहुंच: कई क्षेत्ररों, विशेष रूप से ग्रामीण और 

दूरदराज के क्षेत्ररों मेें, अविश््वसनीय इंटरनेट पहुंच और डिजिटल बुनियादी ढांचे 
की कमी से संबंधित समस््ययाओं का सामना करना पड़ता है।

•	 गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएँ: गोपनीयता उल््ललंघनोों और डेटा सुरक्षा 
समस््ययाओं के बारे मेें चिंताएँ व््यक््ततियोों को डिजिटल तकनीकोों को अपनाने 
से हतोत््ससाहित कर सकती हैैं, खासकर संवेदनशील व््यक््ततिगत जानकारी से 
निपटने के दौरान।

•	 दिव््ययाांग व््यक््ततियोों के लिए दुर््गमता: डिजिटल प््ललेटफ़़ॉर््म मेें सीमित पहुंच 
सुविधाओं और डिज़़ाइन सोच के कारण उन््हेें डिजिटल प्रौद्योगिकियोों तक 
पहुंचने और उपयोग करने मेें कठिनाइयोों का सामना करना पड़ सकता है।

•	 भाषा और सामग्री बाधाएँ: कुछ प्रमुख भाषाओं मेें सामग्री की व््ययापकता 
गैर-अंग्रेजी बोलने वालोों या प्राथमिक भाषा मेें अकुशल लोगोों को बाहर कर 
सकती है।

•	 सामर््थ््य की समस््यया: यहां तक कि इंटरनेट पहुंच और डिजिटल उपकरणोों की 
लागत भी कई व््यक््ततियोों और परिवारोों के लिए एक महत््वपूर््ण बाधा हो सकती 
है, खासकर कम आय वाले समुदायोों मेें।

आगे की राह
•	 इंटरनेट कनेक््टटिविटी और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़़ाने के लिए, विशेष 

रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्ररों मेें डिजिटल बुनियादी ढांचे मेें निवेश 
की जरूरत।

•	 नियामक तंत्र: नियामक ढांचे को डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल 
सेवाओं तक न््ययायसंगत पहुंच सुनिश््चचित करनी चाहिए।

•	 सेवाओं का लक्षित उपयोग: ग्रामीण आबादी को डिजिटल स््ववास््थ््य देखभाल 
समाधान, कृषि सलाह और डिजिटल शिक्षा प््ललेटफ़़ॉर््म जैसी सेवाएं लाभान््ववित 
कर सकती हैैं।

•	 स््थथानीयकृत सामग्री: विविध भाषाई समुदायोों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं मेें 
डिजिटल सामग्री को प्रोत््ससाहित किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश््चचित हो 
सके कि जानकारी और सेवाएँ व््ययापक दर््शकोों तक पहुँचे।

3.11. क्रय प्रबंधक सूचकांक 
संदर््भ 

हाल ही मेें एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिग मैनेजर््स इंडेक्स (PMI) बढ़कर 56 हो गया, जो भारत मेें विनिर््ममाण क्षेत्र के विस्तार का संकेत देता ह।ै

पीएमआई की समझ
•	 परिभाषा: पीएमआई देश मेें विनिर््ममाण और सेवा दोनोों क्षेत्ररों मेें बढ़ते आर््थथिक 

रुझान को दर््शशाने वाली मासिक रिपोर््ट है ।
	� यह एक प्रसार सूचकांक के रूप मेें कार््य करता है जो क्रय प्रबंधकोों द्वारा 

प्रबंधित बाजार स््थथितियोों मेें अंतर््ददृष््टटि प्रदान करता है जो विस््ततार मेें, संकुचन 
या स््थथिर रह रहे हैैं।

•	 उद्देश््य: वर््तमान और भविष््य की व््ययावसायिक स््थथितियोों के बारे मेें समय पर 
जानकारी देना।

•	 व््ययाख््यया: पीएमआई 0 से 100 तक की संख््यया है। 50 से ऊपर का पीएमआई 
पिछले महीने की तुलना मेें विस््ततार का संकेत देता है।

भारत का विनिर््ममाण क्षेत्र का नवीनतम प्रदर््शन
	� पीएमआई मेें वृद्धि: पीएमआई अक््टटूबर के 55.5 से बढ़कर नवंबर मेें 56 

पर पहुंच गया, जो विस््ततार का संकेत है, क््योोंकि 50 से ऊपर का कोई भी 
मूल््य विकास को दर््शशाता है।

	� मूल््य दबाव मेें कमी: एक उल््ललेखनीय विशेषता मूल््य दबाव मेें 
उल््ललेखनीय कमी थी।

	� निर््गत उत््पपादन मेें वृद्धि: विनिर््ममाण उद्योग ने ठोस प्रदर््शन दिखाया है और 
उत््पपादन मेें वृद्धि की गति फिर से बढ़ गई।

	� ग्राहकोों की मजबूत मांग और अनुकूल आगत (इनपुट) आपूर््तति स््थथितियोों के 
कारण नवंबर मेें उत््पपादन की वृद्धि मेें तेजी आई।

•	 नए व््यवसाय की शुरुआत: घरेलू और अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर नए व््यवसाय को 
सुरक्षित करने की फर्ममों की क्षमता महत््वपूर््ण रही।

	� नई मांग मेें निरंतर वृद्धि से श्रम बाजार पर सकारात््मक प्रभाव पड़़ा।

नवीनतम वृद्धि का महत््व
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•	 आर््थथिक स््ववास््थ््य मेें सुधार: विस््ततारित क्षमताएं और तैयार माल के भंडार को 
फिर से भरने की आवश््यकता भारत की विनिर््ममाण अर््थव््यवस््थथा के लिए एक 
मजबूत स््थथिति का एक मजबूत संकेत प्रस््ततुत करती है। वर््ष 2024 तक मजबूत 
प्रदर््शन की उम््ममीदेें जारी रहेेंगी।

•	 मुद्रास््फफीति  जनित कीमत पर दबाव: मुद्रास््फफीति के दबाव मेें कमी देखी 
गई, जो अगस््त 2020 के बाद से खरीद लागत मेें सबसे कमजोर वृद्धि के रूप 
मेें चिह्नित है।

	� अधिकांश कंपनियोों ने अक््टटूबर से अपनी फीस अपरिवर््ततित बनाए रखने का 
विकल््प चुना है जो स््थथिर आर््थथिक माहौल मेें योगदान देता है।

•	 आपूर््तति मेें मांग की गतिशीलता: नवंबर मेें कच्चे माल और घटकोों की कीमतोों 
मेें वृद्धि के बावजूद, आपूर््ततिकर््तताओं के पास बेहतर उपलब््धता और कम वैश््वविक 
मांग के परिणामस््वरूप लागत दबाव मेें उल््ललेखनीय कमी आई है।

पीएमआई के लाभ
•	 वास््तविक समय मेें आर््थथिक गतिविधियोों की अंतर््ददृष््टटि : पीएमआई एक 

मासिक निर््गमन (रिलीज) है जो विनिर््ममाण या सेवा क्षेत्र की आर््थथिक गतिविधि 
मेें वास््तविक समय की परख करती है। यह समयबद्धता नीति निर््ममाताओं, 
विश््ललेषकोों और निवेशकोों द्वारा त््वरित मूल््ययाांकन को सक्षम बनाती है।

•	 अग्रणी संकेतक: इसे एक अग्रणी संकेतक के रूप मेें जोर दिया गया, पीएमआई 
आर््थथिक रुझानोों का प्रारंभिक संकेत प्रदान करता है, जो अक््सर जीडीपी वृद्धि 
और रोजगार संख््यया जैसे अन््य संकेतकोों मेें देखे गए परिवर््तनोों से पहले होता है।

•	 व््ययापक अंतर््ददृष््टटि: यह नई मांग, उत््पपादन और आविष््ककार जैसे विभिन्न उप-
घटकोों से जानकारी प्राप््त करके, पीएमआई आर््थथिक गतिविधि का एक व््ययापक 
दृष््टटिकोण प्रदान करता है।

•	 तुलनात््मक विश््ललेषण: इसका मानकीकृत पैमाना व््ययाख््यया की सुविधा देता 
है, और विश््व स््तर पर कई देशोों के लिए पीएमआई डेटा की उपलब््धता सार््थक 
तुलनात््मक विश््ललेषण की अनुमति देती है।

पीएमआई  की सीमाएं 
•	 नमूना आकार मेें पूर््ववाग्रह: पीएमआई कंपनियोों के सीमित नमूने के सर्वेक्षणोों 

पर निर््भर करता है, जो संभावित रूप से नमूना पूर््ववाग्रह का परिचय देता है। 
सर्वेक्षण मेें शामिल कंपनियां पूरे क्षेत्र या अर््थव््यवस््थथा की विविधता का पूरी तरह 
से प्रतिनिधित््व नहीीं कर सकती हैैं, जिससे अंतर््ददृष््टटि मेें गड़बड़़ी हो सकती है।

•	 उद्योग विवरण का अभाव: यह सूचकांक इस बारे मेें विस््ततृत जानकारी नहीीं दे 
सकता है कि कौन से उद्योग विकास या संकुचन के प्राथमिक चालक हैैं।

•	 सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं मेें  व््यक््ततिपरकता  : चूंकि पीएमआई क्रय प्रबंधकोों 
से व््यक््ततिपरक सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं पर निर््भर करता है, लिहाजा ये व््यक््ततिगत 
धारणाएं, पूर््ववाग्रह और व््ययावसायिक स््थथितियोों मेें अस््थथायी उतार-चढ़़ाव डेटा की 
सटीकता को प्रभावित कर सकते हैैं।

•	 संशोधन और अस््थथिरता: मौसमी बदलाव, आपूर््तति श््रृृंखला मेें व््यवधान या 
बाजार की धारणा मेें बदलाव जैसे कारकोों के कारण मासिक पीएमआई रीडिंग 
अस््थथिर हो सकती है।

	� इसके अतिरिक््त, प्रारंभिक रीडिंग अधिक सटीक जानकारी के आधार पर 
संशोधन के अधीन हो सकती है, जिससे मूल व््ययाख््यया मेें संभावित परिवर््तन 
हो सकता है।

आगे की राह
•	 रणनीतिक नीति मेें समायोजन: नीति निर््ममाताओं को पीएमआई रुझानोों का 

आंकलन करना चाहिए और आर््थथिक नीतियोों मेें रणनीतिक समायोजन करने पर 
विचार करना चाहिए।

•	 निवेश मेें प्रोत््ससाहन: एक सकारात््मक पीएमआई विकास के अवसरोों को 
दर््शशाता है। भारत इस गति का उपयोग एक जीवंत और विस््ततारित विनिर््ममाण क्षेत्र 
का प्रदर््शन करके निवेश आकर््षषित करने के लिए कर सकता है।

•	 कौशल विकास पहल: जैसे-जैसे विनिर््ममाण क्षेत्र का विस््ततार हो रहा है, कौशल 
विकास कार््यक्रमोों मेें निवेश महत््वपूर््ण हो जाता है।

	� यह सुनिश््चचित करना कि कार््यबल आवश््यक कौशल से सुसज्जित है, 
उत््पपादकता बढ़़ा सकता है।

•	 वैश््वविक व््ययापार मेें अवसर: विनिर््ममाण क्षमताओं को मजबूत करने से भारत 
वैश््वविक व््ययापार मेें अनुकूल स््थथिति मेें आ सकता है।

3.12. सौर मिनी ग्रिड
संदर््भ

विश्व बैैंक के अनुसार, निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले और संचालित सौर मिनी-ग्रिड दनुिया भर के 675 मिलियन लोगोों मेें से 75 प्रतिशत लोगोों तक पहली बार बिजली 
पहुुंचाने का सबसे लागत प्रभावी और टिकाऊ तरीका ह,ै जिनमेें से अधिकांश उप-सहारा अफ़््रीका मेें हैैं। 

सोलर मिनी ग्रिड क््यया है?
•	 यह एक मिनी-ग्रिड है, जिसे ‘माइक्रोग्रिड या पृथक ग्रिड’ भी कहा जाता है, 

जिसको वितरण नेटवर््क से जुड़़े विद्युत जनरेटर और ऊर््जजा भंडारण प्रणालियोों के 
एक सेट के रूप मेें परिभाषित किया जा सकता है जो ग्राहकोों के स््थथानीय समूह 
को विद्युत आपूर््तति करता है।

•	 इनमेें छोटे पैमाने पर बिजली उत््पपादन (10 किलोवाट से 10 मेगावाट) 
शामिल होता है जो एक वितरण ग्रिड के माध््यम से सीमित संख््यया मेें 
उपभोक््तताओं के लिए काम करते हुए राष्ट्रीय बिजली प्रसारण नेटवर््क से 
अलग काम कर सकता है।

•	 मिनी ग्रिड मॉड्यूलर और मापनीय हो सकता है ताकि भविष््य मेें बढ़ते विद्युत 
भार को पूरा करने के लिए अतिरिक््त उत््पपादन क्षमता जोड़़ी जा सके।

उद्देश््य
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आवश््यकत
•	 दुनिया भर मेें लगभग 90% लोगोों के पास बिजली सुविधा मौजूद है, जबकि शेष 

10% के पास बिजली तक पहुंच सुविधा नहीीं है।
•	 संयुक््त राष्टट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के अनुसार, लगभग 

180,000 मिनी-ग्रिडोों को बिजली की पहुंच से वंचित लोगोों को बिजली की 
आपूर््तति करने की आवश््यकता होगी।

•	 विश््व बैैंक का अनुमान है कि इनमेें से केवल अफ्रीका मेें 140,000 मिनी-ग्रिडोों 
की आवश््यकता है।

लाभ

•	 बायोमास और केरोसीन जैसे प्रदूषणकारी ईंधन मेें कमी: वायु प्रदूषण और 
संबंधित स््ववास््थ््य समस््ययाओं को कम करेगा 

•	 रोजगार के अवसर और उत््पपादकता बढ़़ानेवाला: दिन के दौरान ऊर््जजा की 
जरूरतोों को पूरा करने के साथ-साथ रात के दौरान काम करने के लिए प्रकाश 
की आवश््यकताओं को पूरा करता है।

	� विश््वसनीय ऊर््जजा के साथ उत््पपादकता मेें वृद्धि सहित, स््थथानीय व््यवसाय 
आर््थथिक विकास के लिए अधिक अवसर पैदा करते हुए अधिक समय तक 
खुले रह सकते हैैं।

	� स््थथानीय लोगोों को संचालन मेें प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर 
पैदा किए जा सकते हैैं।

•	 जीवन की गुणवत्ता मेें सुधार: बिजली तक पहुंच से बच्चचों की शिक्षा मेें सुधार 
होता है और गंभीर जीवन-घातक चिकित््ससा स््थथितियोों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित 
करने और इलाज करने मेें स््ववास््थ््यकर््ममियोों को सहायता मिलती है।

•	 देश के एनडीसी लक्षष्ययों को पूरा करने की प्रतिबद्धता: एक स््वच््छ ऊर््जजा स्रोत 
होने के नाते, यह एनडीसी लक्षष्ययों को प्राप््त करने मेें मदद करता है और वैश््वविक 
जलवायु परिवर््तन से निपटने मेें भी मदद करता है।

वैश््वविक सौर सुविधा (GSF)
•	 यह सौर ऊर््जजा परियोजनाओ ंमेें निवेश को प्रोत््ससाहित करने के लिए अतंर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा गठित 

एक भगुतान गारंटी कोष ह।ै
•	 सौर निवेश की ‘गणुवत्ता’ (कम आय वाले देशोों तक पहुचं को सदुृढ़ करना) और ‹मात्रा› (वैश्विक निवेश 

को बढ़़ाना) के लिए इसकी आवश््यकता ह।ै
•	 इसका उद्देश््य सौर ऊर््जजा के लिए संविदात््मक और वित्तीय अनिश्चितता की बाधाओ ंको कम करने मेें 

मदद करना ह।ै
•	 100 मिलियन डॉलर के कोष के साथ वैश्विक सौर सवुिधा का लक्षष्य वर््ष 2030 तक 35-40 मिलियन 

अफ्रीकी परिवारोों तक स््वच््छ ऊर््जजा पहुचं प्रदान करते हुए 10 बिलियन डॉलर का निवेश सक्षम करना ह।ै
•	 दनुिया भर के विभिन््न दानदाताओ ंसे निवेश आकर््षषित करने के लिए सौर सवुिधा का संचालन किया 

जाएगा।

3.13. डब््ल्ययूटीओ गुड््स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर््ट
संदर््भ

हाल ही मेें विश्व व्यापार संगठन द्वारा गुड््स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर््ट (Goods Trade Barometer Report) प्रकाशित की गई। 

विवरण
•	 नवीनतम त्रैमासिक रिपोर््ट से संकेत मिलता है कि वैश््वविक माल व््ययापार की 

मात्रा हाल की गिरावट के बाद ठीक हो रही है, ऑटोमोबाइल बिक्री एवं 
उत््पपादन और इलेक्ट्रॉनिक घटकोों के व््ययापार मेें सुधार हो रहा है।

•	 हालाँकि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के साथ मिश्रित आर््थथिक परिणाम 
निकट अवधि के दृष््टटिकोण को अत््यधिक अनिश््चचित बनाते हैैं।

डब््ल्ययूटीओ गुड््स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर््ट क््यया है?
•	 यह विश््व व््ययापार के लिए एक समग्र अग्रणी संकेतक है, जो हाल के 

रुझानोों के सापेक्ष वस््ततुओं के व््ययापार के प्रक्षेप पथ की जानकारी  वास््तविक 
समय मेें  प्रदान करता है।

•	 100 से अधिक बैरोमीटर मान उपरोक््त प्रवृत्ति वाले व््ययापार संस््करणोों से जुड़़े हैैं।
•	 100 से कम बैरोमीटर का मान बताता है कि माल व््ययापार या तो प्रवृत्ति से नीचे 

गिर गया है या जल््द ही ऐसा करेगा।

मुख््य अवलोकन 
•	 बैरोमीटर सूचकांक के लिए 100.7 की वर््तमान रीडिंग 99.1 (अगस््त) की 

पिछली रीडिंग से ऊपर है।
	� इससे पता चलता है कि वर््ष 2023 की दूसरी छमाही मेें माल व््ययापार 

की मात्रा धीरे-धीरे अपने मध््यम अवधि के रुझान की ओर लौट आएगी, 
हालांकि अनिश््चचितता अभी भी अधिक है।

•	 वर््ष 2023 की दूसरी तिमाही मेें विश््व वस््ततु  व््ययापार की मात्रा स््थथिर रही, 

पिछली तिमाही की तुलना मेें 0.2% अधिक लेकिन साल-दर-साल अभी भी 
0.5% कम है।

विश््व व््ययापार संगठन (WTO)
•	 जीएटीटी के उरुग््ववे दौर (1986-94) के कारण डब््ल्ययूटीओ का गठन हुआ। 
•	 यह शुल््क और व््ययापार पर सामान््य समझौते (GATT) [जिसे 1947 मेें स््थथापित किया गया था] 

के बाद गठित हुआ ह।ै
•	 डब््ल्ययूटीओ की स््थथापना वर््ष 1994 मेें मराकेश समझौते के हस््तताक्षरित होने के बाद की गई। 
•	 डब््ल्ययूटीओ राष्टट्ररों के बीच नियम आधारित, न््ययायसंगत और उदारीकृत व््ययापार से निपटने वाला एक 

अतंरराष्ट्रीय संगठन ह।ै 
•	 मुख््ययालय: जिनेवा, स््वविट्जरलैैंड
•	 सदस््य: 164 सदस््य (यरूोपीय संघ सहित) और 23 पर््यवेक्षक सरकारेें (जैसे- ईरान, इराक, भटूान, 

लीबिया, आदि)।
•	 भारत वर््ष 1947 मेें जीएटीटी और इसके बाद गठित डब््ल्ययूटीओ का संस््थथापक सदस््य ह।ै

	� तीसरी तिमाही के व््ययापार आंकड़़े थोड़़े मजबूत आने चाहिए, भले ही 
यूरोपीय संघ की स््थथिर अर््थव््यवस््थथा वैश््वविक मांग पर दबाव डाल रही हो।

•	 पिछले वर््ष की समान अवधि मेें व््ययापार की कम मात्रा के कारण किसी भी मामले 
मेें चौथी तिमाही मेें वर््ष-दर-वर््ष व््ययापार वृद्धि मजबूत होने की संभावना 
है, क््योोंकि उच्च ऊर््जजा कीमतेें, बढ़ती ब््ययाज दरेें और महामारी से संबंधित 
व््यवधानोों ने अग्रणी अर््थव््यवस््थथाओं मेें आर््थथिक विकास को प्रभावित किया है।

	� ये घटनाक्रम डब््ल्ययूटीओ के पूर््ववानुमान के अनुरूप हैैं, जिसमेें वर््ष 2023 
मेें वैश््वविक व््ययापार मात्रा मेें 0.8% की वृद्धि की भविष््यवाणी की गई थी।

	� हालांकि पूर््ववानुमान अपरिवर््ततित है, मध््य पूर््व मेें हाल के घटनाक्रमोों के 
आलोक मेें व््ययापार दृष््टटिकोण के जोखिम नीचे की ओर स््थथानांतरित हो गए हैैं।
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•	 बैरोमीटर के घटक सूचकांक मिश्रित हैैं, जिनमेें से कुछ मजबूती से प्रवृत्ति से 
ऊपर उठ रहे हैैं और अन््य प्रवृत्ति पर या नीचे बने हुए हैैं।

	� सबसे अधिक बढ़त ऑटोमोबाइल बिक्री और उत््पपादन (110.0) और 
इलेक्ट्रॉनिक घटकोों के व््ययापार (109.8) के सूचकांकोों मेें देखी गई।

	� हवाई माल ढुलाई (100.3), निर््ययात ऑर््डर (99.4) और कंटेनर 
शिपिंग (98.0) के सूचकांक प्रवृत्ति पर या उससे थोड़़ा नीचे समाप््त 
हुए, जबकि कच्चे माल का सूचकांक (95.6) प्रवृत्ति से नीचे गिर गया।

	� ऑटोमोटिव उत््पपादोों और इलेक्ट्रॉनिक घटकोों के सूचकांकोों की ताकत को 
इलेक्ट्रिक वाहनोों की बढ़ती वैश््वविक मांग से समझाया जा सकता है, 
जबकि कच्चे माल के लिए कमजोर परिणाम आंशिक रूप से संपत्ति बाजारोों 
के कमजोर होने के कारण हो सकता है, क््योोंकि ब््ययाज दरेें ऊंची बनी हुई हैैं।

भारतीय संदर््भ
•	 अक््टटूबर मेें भारत के माल निर््ययात मेें 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर््ज की गई, 

जो चालू वित्तीय वर््ष मेें केवल दूसरी छलांग है।
	� पश््चचिमी अर््थव््यवस््थथाओं मेें कमजोर मांग के कारण निर््ययात मेें गिरावट आ 

रही है क््योोंकि उच्च ब््ययाज दरोों ने खपत को प्रभावित किया है।

•	 भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला इलेक्ट्रिक वाहन बाजार है।
	� वर््ष 2022 और वर््ष 2030 के बीच 49 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार््षषिक वृद्धि 

दर (सीएजीआर) देखी जाएगी, वर््ष 2030 तक 10 मिलियन वार््षषिक 
बिक्री होगी [आर््थथिक सर्वेक्षण 2022-23]।

•	 भारत निम्न के द्वारा परिवहन के स््वच््छ और अधिक टिकाऊ साधनोों की ओर 
बढ़ने के लिए सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक वाहनोों को बढ़़ावा दे रहा है:

	� इलेक्ट्रिक वाहनोों को तेजी से अपनाने और विनिर््ममाण (FAME) 
योजना II: ईवी निर््ममाताओं और खरीदारोों के लिए प्रोत््ससाहन, जैसे सब््ससिडी, 
कर छूट, तरजीही वित्तपोषण आदि।

	� राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP): वर््ष 
2020 से साल-दर-साल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनोों की 6-7 मिलियन 
बिक्री हासिल करने का लक्षष्य।

	� परिवर््तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन: 
ईवी को अपनाने के लिए एक व््ययापक पारिस््थथितिकी तंत्र बनाना।

	� EV30@30: भारत उन मुट्ठी भर देशोों मेें से एक है जो वैश््वविक अभियान 
का समर््थन करता है, जिसका लक्षष्य वर््ष 2030 तक कम से कम 30% नए 
वाहन बिक्री को इलेक्ट्रिक बनाना है।

3.14. ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम
संदर््भ

हाल ही मेें, टाटा टके्नोलॉजीज को ग्रे मार्के ट प्रीमियम (GMP) मेें बंपर लिस््टििंग की उम्मीद ह।ै

ग्रे मार्केट क््यया है?
•	 ग्रे मार्केट एक अनौपचारिक और अनियमित बाजार है जहां शेयरोों का 

कारोबार मुख््य एक््सचेेंजोों पर सूचीबद्ध होने से पहले ही किया जाता है।
•	 इस बाज़़ार मेें लेनदेन व््यक््ततिगत रूप से होता है जो विनिमय व््ययापारोों (जिसमेें 

कोई मानवीय हस््तक्षेप नहीीं होता है) के विपरीत।
•	 हालांकि ऐसे व््ययापार नियामक दायरे से बाहर होते हैैं, लेकिन उन््हेें अवैध 

नहीीं माना जाता है।

आप ग्रे मार्केट मेें शेयर कैसे खरीद और बेच सकते हैैं?
•	 आईपीओ मेें शेयर खरीदने के लिए, खरीदार ग्रे मार्केट बिचौलिये से संपर््क 

करते हैैं और कीमत या प्रीमियम पर खरीदने की पेशकश करते हैैं। बिचौलिये तब 
संभावित विक्रेताओं से संपर््क करते हैैं, जिन््होोंने आईपीओ मेें आवेदन किया था।

•	 कोई व््यक््तति तब बेचेगा यदि वह निश््चचित नहीीं है कि स््टटॉक किस स््तर पर 

सूचीबद्ध होगा और वह सूचिबद्धता तक इसे रखने का जोखिम नहीीं लेना 
चाहता है।

•	 यह ध््ययान दिया जाना चाहिए कि ग्रे मार्केट मेें शेयरोों का कोई भौतिक 
हस््तताांतरण नहीीं होता है। एक बार जब विक्रेता को शेयर आवंटित कर दिए 
जाते हैैं, तो विक्रेता दलालोों के माध््यम से शेयरोों को खरीदारोों को हस््तताांतरित 
कर देता है।

	� ये लेनदेन नकद के माध््यम से तय किए जाते हैैं।
‘आईपीओ’ क््यया है?

•	 आरंभिक सार््वजनिक पेशकश (Initial public offering-IPO) वह प्रक्रिया ह ैजिसके द्वारा कोई 
निजी कंपनी आम जनता को अपने स््टटॉक बेचकर सार््वजनिक हो सकती ह।ै

•	 यह नई कंपनी या एक पुरानी कंपनी हो सकती ह ैजो बाजार मेें सचूीबद्ध होने का निर््णय लेती ह ैऔर 
इसलिए सार््वजनिक हो जाती ह।ै

•	 कंपनियां आईपीओ की मदद से जनता को नए शयेर जारी करके इक््वविटी पूंजी जटुा सकती हैैं या 
मौजदूा शयेरधारक बिना कोई नई पूंजी जटुाए जनता को अपने शयेर बेच सकते हैैं।
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4. इतिहास, कला एवं संस््ककृति
4.1. संत मीराबाई

संदर््भ
हाल ही मेें, भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मथुरा मेें संत मीराबाई की 525वीीं जयंती समारोह मेें भाग लिया।

मीराबाई (1498-1546) 
•	 मीराबाई भक््तति आंदोलन की महान संतोों मेें से एक हैैं।
•	 वह एक सगुण भक््त थीीं और भगवान कृष््ण के प्रति उनकी गहरी भक््तति थी, 

जिन््हेें वह अपना पति मानती थीीं।
•	 प्रारंभिक जीवन और विवाह 
•	 उनका जन््म राजस््थथान के जोधपुर मेें एक राजपूत राजा रतन सिंह के घर हुआ था।
•	 1516 ई. मेें उनका विवाह भोज राज (राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के 

राजकुमार) से हुआ, जिनकी मृत््ययु 1521 ई. मेें हो गई।

भगवान कृष््ण की भक््तति 
•	 मीराबाई ने शाही घराने का हिस््ससा बनने से इनकार कर दिया और अपनी भक््तति 

की खोज मेें बृंदावन चली गईं।
•	 ऐसा माना जाता है कि उन््होोंने अपने जीवन का अंतिम समय द्वारका मेें बिताया था।

मीराबाई की रचनाएँ 
•	 उन््होोंने अपनी कविताएँ हिंदी की राजस््थथानी और ब्रज बोली मेें लिखीीं। 

उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता ‘मेरे तो गिरिधर गोपाल’ और ‘पायोजी मैैंने 
राम रतन धन पायो’ है।

•	 ‘मीराबाई: एक््स्टटैटिक पोयम््स’ (Meerabai: Ecstatic Poems) नामक 
पुस््तक मेें रॉबर््ट बेली और जेन हिर््शफील््ड ने उनकी कुछ कविताओं का अंग्रेजी 
मेें अनुवाद किया।

समाज सुधारक के रूप मेें उनका जीवन 
•	 वह संत रविदास की शिष््यया थीीं, जो 'अछूत' मानी जाने वाली जाति से आते थे।
•	 उनकी धार््ममिक गतिविधियोों ने राजकुमारियोों और विधवाओं के लिए सामाजिक 

मानदंडोों को चुनौती दी।

4.2. रवीन्दद्रनाथ टैगोर
संदर््भ

हाल ही मेें देवेेंद्रनाथ  टगैोर द्वारा स्थापित और रवीींद्र नाथ टगेोर द्वारा प्रसिद्धि पाने वाले शांतिनिकेतन शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची मेें विरासत का दर््जजा 
दिया गया ह।ै

•	 पश््चचिम बंगाल के बीरभूम जिले मेें स््थथित, शांतिनिकेतन जिसका अर््थ है शांति का 
निवास की स््थथापना  वर््ष 1863 मेें हुई।

•	 यह वही स््थथान है जहाँ आगे चलकर वर््ष 1921 मेें   रवीन्दद्रनाथ टैगोर ने विश््व-
भारती विश््वविद्यालय की नीींव रखी थी।

रवीन्दद्रनाथ टैगोर का परिचय
•	 साहित््य के क्षेत्र मेें, उन््हेें ‘भानु सिंहा ठाकुर,’ ‘गुरुदेव,’ ‘कबीगुरु,’ और 

‘विश््वकवि’ के उपाधि से भी जाना जाता था।
	•  वे पहले गैर-यूरोपीय नोबेल पुरस््ककार  विजेता थे जो उन््हहेसाहित््य के क्षेत्र मेें  
उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था 

शैक्षणिक दृष््टटिकोण 
•	 समग्र विकास: टैगोर का मानना था कि शिक्षा को व््यक््तति के भावनात््मक, 

आध््ययात््ममिक और कलात््मक पहलुओं के साथ-साथ बौद्धिकता का भी पोषण 
करना चाहिए। वह छात्ररों मेें रटने और याद करने के बजाय रचनात््मकता, 
जिज्ञासा और स््वतंत्र विचार को बढ़़ावा देना चाहते थे।

•	 प्रकृति के साथ सामंजस््य: टैगोर ने प्रकृति से सीखने के महत््व पर जोर दिया, जिसे 
वे एक शक््ततिशाली शिक्षक मानते थे। उन््होोंने अपने शैक्षणिक संस््थथानोों को प्राकृतिक 
परिवेश मेें स््थथित करने के लिए डिज़़ाइन किया, जहां छात्र पर््ययावरण के साथ बातचीत 
कर सकेें और इसके लिए सम््ममान और जिम््ममेदारी की भावना विकसित कर सकेें।

•	 अंतरसांस््ककृतिक सहयोग: टैगोर ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल््पना 
की जो अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़़ावा देगी और वैश््वविक नागरिकोों का निर््ममाण 

करेगी। उन््होोंने कला और शिक्षा के केेंद्र के रूप मेें विश््वभारती विश््वविद्यालय 
की स््थथापना की जो पूर्वी और पश््चचिमी संस््ककृतियोों और परंपराओं का सर्वोत्तम 
एकीकरण करेगा।

•	 सामाजिक सुधार: टैगोर उन सामाजिक और आर््थथिक समस््ययाओं से अवगत 
थे जो औपनिवेशिक शासन के तहत भारत को परेशान कर रही थीीं। उन््होोंने एक 
ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की मांग की जो जनता को सशक््त बनाए और समाज 
के हाशिए पर मौजूद वर्गगों का उत््थथान करे।

आर््थथिक प्रयास 
•	 श्रीनिकेतन: 1922 मेें, टैगोर ने एक अंग्रेजी कृषिविज्ञानी लियोनार््ड एल््महर््स््ट 

की मदद से शांतिनिकेतन के पास श्रीनिकेतन मेें ग्रामीण पुनर््ननिर््ममाण संस््थथान की 
स््थथापना की। संस््थथान का उद्देश््य शिक्षा, स््ववास््थ््य, कृषि, हस््तशिल््प और सहकारी 
आंदोलनोों के माध््यम से ग्रामीणोों के जीवन मेें सुधार करना था। टैगोर का मानना 
था कि ग्रामीण लोगोों मेें आत््मनिर््भर और रचनात््मक होने की क्षमता है, और वह 
अपने पारंपरिक कौशल और संस््ककृति को पुनर्जीवित करना चाहते थे।

•	 उन््होोंने स््थथानीय उत््पपादोों और प्रतिभाओं को प्रदर््शशित करने और आगंतुकोों और 
पर््यटकोों को आकर््षषित करने के लिए पौष मेला, बसंत उत््सव और माघ मेला जैसे 
कई त््ययोहारोों और मेलोों की भी शुरुआत की।

स््वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव 
•	 स््वदेशी आंदोलन (जिसने वर््ष 1905 मेें बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर 

विभाजित करने के लॉर््ड कर््जन के फैसले की प्रतिक्रिया के रूप मेें पहचान प्राप््त 
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की) मेें टैगोर विभाजन के खिलाफ एक नेतृत््वकर््तता के रूप मेें सामने आये।
•	 उथल-पुथल के इस समय मेें, जहाँ रवीन्दद्रनाथ टैगोर ने कल््पना की थी कि 

परिवर््तन एकता और शिक्षा के साथ आएगा, उन््होोंने बांग््ललार माटी बांग््ललार जोल 
(बंगाल की धरती, बंगाल का पानी) जैसे देशभक््तति के गीत लिखे, जिसने 
आंदोलनोों को बढ़़ावा दिया और हिंदू-मुस््ललिम एकता का भी प्रतीक बना।

•	 इसके अलावा, उन््होोंने राखी उत््सव (एक त््ययोहार जिसमेें हिंदू और मुस््ललिम 
समुदायोों के लोग उत््पपीड़न के खिलाफ एकता और आत््मनिर््भरता के प्रतीक के 
रूप मेें रंगीन धागोों का आदान-प्रदान करते थे) की शुरुआत की।

•	 रवीन्दद्रनाथ टैगोर को वर््ष 1915 मेें नाइटहुड की उपाधि दी गई। उन््हेें यह उपाधि 
साहित््य मेें उनके योगदान के लिए दिया गया। वर््ष 1919 मेें, जलियांवाला बाग 
हत््ययाकांड के बाद, उन््होोंने अपनी नाइटहुड की उपधि का परित््ययाग कर दिया।

राष्टट्रवाद का दृष््टटिकोण
•	 उन््होोंने संदेह व््यक््त करते हुए कहा कि 'राष्टट्रवाद' शब््द स््ववाभाविक रूप से 

राष्टट्र-राज््य की अवधारणा से जुड़़ा है, जो मूलतः पूँजीवाद और मशीनीकरण मेें 
निहित पश््चचिमी आदर्शशों का मूर््त रूप है।

•	 रवीन्दद्रनाथ टैगोर के अनुसार, ये आदर््श मूल रूप से उन भारतीय परंपरा के 
अनुरूप नहीीं थे, जिनकी विशेषता आत््म-स््ववायत्तता, बहुलवाद और धार््ममिक 
सहिष््णणुता जैसे मूल््य थे।

•	 अपने समय के अन््य उपयोगितावादी विद्वानोों की तरह, रवीन्दद्रनाथ टैगोर ने 
अंतर््रराष्ट्रीय युद्ध की निंदा की। उन््होोंने खुले तौर पर देशभक््तति और राष्टट्रवाद के 
उन रूपोों की आलोचना की, जिन््होोंने मानवीय मूल््योों (खासकर प्रथम विश््व 
युद्ध के बाद इसकी विभीषिका को देखकर) से समझौता किया।

4.3. यूनेस््कको की अमूर््त सांस््ककृतिक विरासत की सूची मेें ‘गरबा नृत््य’
संदर््भ

हाल ही मेें, यूनेस्को ने गुजरात के 'गरबा' को अमूर््त सांस्कृतिक विरासत सूची मेें शामिल किया ह।ै

अमूर््त सांस््ककृतिक विरासत (आईसीएच)
•	 अमूर््त सांस््ककृतिक विरासत (ICH) शब््द यूनेस््कको द्वारा उन प्रथाओं, 

अभिव््यक््ततियोों, ज्ञान और कौशल का वर््णन करने के लिए उपयोग किया जाता 
है जिन््हेें समुदाय, समूह और व््यक््तति अपनी सांस््ककृतिक विरासत के हिस््ससे के 
रूप मेें पहचानते हैैं।

•	 ICH को जीवित सांस््ककृतिक विरासत भी कहा जाता है क््योोंकि यह लगातार 
पीढ़़ी-दर-पीढ़़ी निर््ममित और प्रसारित होती रहती है।

•	 आईसीएच के कुछ उदाहरण हैैं मौखिक परंपराएं, प्रदर््शन कलाएं, सामाजिक 
प्रथाएं, अनुष््ठठान, उत््सव की घटनाएं, प्रकृति और ब्रह््माांड से संबंधित ज्ञान 
और प्रथाएं, और पारंपरिक शिल््प कौशल

विवरण 
•	 गरबा यूनेस््कको की सूची मेें शामिल होने वाली भारत की 15वीीं सांस््ककृतिक 

धरोहर है।  
•	 इसको शामिल करने का फैसला अमूर््त सांस््ककृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 

अंतर सरकारी समिति की 18वीीं बैठक के दौरान 2003 कन््वेेंशन के 
प्रावधानोों के तहत किया गया है।

•	 इस सूची मेें शामिल कुछ नये अभिलेखोों मेें निम्न शामिल हैैं:

	� बांग््ललादेश का रिक््शशा और रिक््शशा पेेंटिंग
	� थाईलैैंड का सोोंगक्रान (थाई नव वर््ष उत््सव)
	� हिरागासी, मेडागास््कर की एक प्रदर््शन कला 
	� बहामास का जुनकानु (Junkanoo) 
	� सूडान का पैगंबर मोहम््मद के जन््मदिन का जुलूस और उत््सव

गरबा क््यया है?
•	 यह एक नृत््य है जो नवरात्रि के त््ययोहार के दौरान नौ दिनोों तक किया जाता है।
•	 यह त््ययोहार स्त्री की ऊर््जजा या शक््तति की पूजा के लिए समर््पपित है।
•	 नवरात्र मेें गरबा घरोों और मंदिरोों के प््राांगण, गाँवोों के सार््वजनिक स््थथानोों, शहर 

के चौराहोों, सड़कोों और बड़़े खुले मैदानोों मेें देखा जाता है।
•	 इस प्रकार गरबा एक सर््वव््ययापी भागीदारी वाला सामुदायिक आयोजन 

बन जाता है।
•	 यर एक धार््ममिक अनुष््ठठान होने के अलावा, गरबा सामाजिक-आर््थथिक, 

लैैंगिक और कठोर संप्रदाय संरचनाओं को कमजोर करके सामाजिक 
समानता को बढ़़ावा देता है।

•	 यह विविध और हाशिए पर रहने वाले समुदायोों द्वारा समावेशी और 
सहभागी बना हुआ है, जिससे सामुदायिक बंधन मजबूत हो रहे हैैं।

4.4. संगीत और नृत््य का गुरु एम.एल. कोसर महोत््सव
संदर््भ

हाल ही मेें, प्राचीन कला केें द्र नई दिल्ली मेें संगीत और नृत्य का 11वाँ गुरु एमएल कोसर महोत्सव का आयोजन किया गया।

गुरु एमएल कोसर महोत््सव 
•	 गुरु एम.एल. कोसर फेस््टटिवल संगीत और नृत््य का एक वार््षषिक उत््सव है, जो 

प्राचीन कला केेंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है, जो भारतीय शास्त्रीय कलाओं 
के प्रचार और संरक्षण के लिए समर््पपित संस््थथा है।

•	 यह उत््सव गुरु एम.एल. की याद मेें आयोजित किया जाता है। कोसर, केेंद्र के 
संस््थथापक और कथक नृत््य के प्रसिद्ध प्रतिपादक।

•	 महोत््सव मेें गायन, सितार, बांसुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी और वायलिन जैसी 

शास्त्रीय संगीत और नृत््य की विभिन्न शैलियोों के प्रख््ययात कलाकार शामिल होते हैैं।
•	 इस उत््सव का उद्देश््य भारत की समृद्ध और विविध सांस््ककृतिक विरासत का 

जश्न मनाना है। गुरु मदन लाल कोसर (कौसर) 
•	 वे भारतीय नृत््य के महान प्रतिपादक और शास्त्रीय साहित््य के 

प्रतिभाशाली विद्वान थे। 
•	 उन््हेें दूसरे शिव “द्वित््य तंडु” की उपाधि से सम््ममानित किया गया, जो 

भारतीय शास्त्रीय नृत््य के पारंपरिक घराने मणिपुर का एक दुर््लभ सम््ममान है।
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प्राचीन कला केेंद्र 
•	 स््वर्गीय गुरु एम.एल. कोसर ने वर््ष 1956 मेें प्राचीन कला केेंद्र की स््थथापना की 

तथा यह भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रचार, संरक्षण और प्रसार के लिए 
समर््पपित देश के सबसे पुराने, प्रमुख और सबसे प्रतिष््ठठित संगठनोों मेें से एक है। 

•	 प्राचीन काल की गुरुकुल-परंपरा के तहत, यह कर््ननाटक संगीत, शास्त्रीय 
नृत््य और ललित कला सहित भारतीय शास्त्रीय संगीत मेें गुणवत्तापूर््ण 
शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ परीक्षाएँ भी आयोजित कराता है।

4.5. डोगरी भाषा
संदर््भ

हाल ही मेें, दिल्ली विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय और गुरु गोबिद सिह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) जल्द ही कश्मीरी और डोगरी भाषा की कक्षाओ ं
की शुरूआत करेेंगे।

डोगरी भाषा 
•	 डोगरी (डोगरा क्षेत्र मेें रहने वाले लोगोों की भाषा) इंडो-आर््यन समूह से 

संबंधित होने के साथ-साथ बहुभाषी क्षेत्र यानी जम््ममू और कश््ममीर राज््य 
की पहली प्रमुख भाषा है।

•	 इसका नाम इस क्षेत्र के प्राचीन नाम 'डुग््गर' से लिया गया है।
•	 लिपि: डोगरी की अपनी लिपि थी, जिसका नाम “डोगरे अक््खर" या 

"डोगरे" था। यह तकरी (Takri) लिपि पर आधारित है, जो कश््ममीरी 

भाषा द्वारा प्रयुक््त शारदा लिपि से काफी हद तक मिलता जुलती  है।
	� यह लिपि महाराजा रणबीर सिंह (1857-1885 ई.) के शासन काल मेें 

राजभाषा लिपि थी।
•	 डोगरी लोक संगीत और विश््व प्रसिद्ध बसोहली लघुचित्र भारत की 

गौरवपूर््ण सांस््ककृतिक विरासत को प्रदर््शशित करते हैैं।
•	 संवैधानिक स््थथिति: वर््ष 2003 मेें डोगरी भाषा  को 29वे संविधान संसोधन के 

माध््यम से  संविधान की 8वीीं अनुसूची मेें शामिल किया गया था।

4.6. साहित््य अकादमी पुरस््ककार 2023
संदर््भ

हाल ही मेें, साहित्य अकादमी ने अपने वार््षषिक साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2023 की घोषणा की ह ै।

विवरण
•	 हिंदी भाषा का साहित््य अकादमी 2023 पुरस््ककार संजीव को उनके उपन््ययास 

‘मुझे पहचानो’ के लिए दिया गया है।
•	 नीलम शरण गौड़ के उपन््ययास ‘Requiem in Raga Janki’ को 

अंग्रेजी भाषा मेें और सादिका नवाब सहर के उपन््ययास ‘राजदेव की 
अमराई’ को उर््ददू भाषा मेें पुरस््ककार दिया जाएगा।

साहित््य अकादमी पुरस््ककार
•	 साहित््य अकादमी केेंद्रीय संस््ककृति मंत्रालय के तहत एक स््ववायत्त 

निकाय है, जो कि भारतीय भाषाओं मेें साहित््य को बढ़़ावा देने के 
लिए एक समर््पपित संस््थथान है।

•	 पुरस््ककार विजेताओं को एक मंजूषा (कास््ककेट) के रूप मेें पुरस््ककार दिया 

जाएगा, जिसमेें एक उत््ककीर््ण तांबे की पट्टिका, एक शॉल और 1,00,000 
रुपये की नकद राशि शामिल होगी।

•	 24 भाषाओ (आठवीीं अनुसूची की 22 भाषाएँ तथा अंग्रेजी और 
राजस््थथानी) मेें प्रतिष््ठठित जूरी सदस््योों द्वारा अनुशंसित पुरस््ककारोों को साहित््य 
अकादमी के कार््यकारी बोर््ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

•	 पात्रता हेतु मानदंड
	� उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 
	� पुस््तक/रचना का उस भाषा और साहित््य मेें उत््ककृष््ट योगदान होना चाहिए, 

जिससे वह संबंधित है।
	� जब दो या दो से अधिक पुस््तकोों के लिए समान योग््यता पाई जाती है, तो 

पुरस््ककार घोषित करने के लिए लेखकोों के कुल साहित््ययिक योगदान और 
प्रतिष््ठठा जैसे कुछ मानदंडोों पर विचार किया जाता है।

पुरस््ककार विजेताओं के नाम और श्रेणी
श्रेणी पुरस््ककार विजेता
कविता विजय वर््ममा (डोगरी), विनोद जोशी (गुजराती), मंशूर बनिहाली (कश्मीरी), सोरोखैबम गंभिनि (मणिपुरी), आशुतोष परिदा (उड़़िया), स्वर््णजीत सावी 

(पंजाबी), गजे सिंह राजपुरोहित (राजस्थानी), अरुण रजंन मिश्रा (संस्कृत) और विनोद आसुदानी (सिंधी)

उपन्यास स्वप्नमय चक्रवर्ती (बंगाली), नीलम सरन गौड़ (अंग्रेजी), संजीव कुमार (हिदी), कृष्णत खोत (मराठी), राजशेखरन (देवीभारती) (तमिल) और सादिका 
नवाब सहर (उर््ददू)

लघु कथाएँ प्रणवज्योति डेका (असमिया), नंदेश्वर दैमारी (बोडो), प्रकाश एस. परिएंकर (कोोंकणी), तारासीन बास्की (तुरिया चंद बास्की) (संताली) और टी. 
पतंजलि शास्त्री (तेलुगु)

निबंध लक्ष्मीशा टोलपाडी (कन्नड़), बासुकीनाथ झा (मैथिली) और जुधाबीर राणा (नेपाली)
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5. पर््ययावरण, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन
5.1. यूएनएफसीसीसी कॉन्फफ्ररेंस ऑफ पार्टीज़ 28 (सीओपी  28) 

संदर््भ
हाल ही मेें, जलवायु परिवर््तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रे मवर््क  कन्ववेंशन  (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) के तहत 
पार््टटियोों का 28वां सम्मेलन 28 (COP 28) संयुक्त अरब अमीरात के दबुई मेें संपन्न हुआ।

सीओपी क््यया है?
•	 यह पार््टटियोों (पक्षषों) का सम््ममेलन है। यह जलवायु परिवर््तन पर संयुक््त 

राष्टट्र का फ्रेमवर््क कन््वेेंशन (UNFCCC) के तहत वार््षषिक रूप से 
आयोजित होने वाली बैठकोों की एक श््रृृंखला है।

•	 इन बैठकोों का उद्देश््य जलवायु परिवर््तन पर चर््चचा करने और कार््रवाई करने हेतु 
यूएनएफसीसीसी पर हस््तताक्षर करने वाले सभी सदस््योों को एक साथ लाना है।

यूएनएफसीसीसी
•	 यह ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन को कम करके जलवायु परिवर््तन का समाधान करने हेतु एक वैश्विक 

समझौता है।
•	 इसे वर््ष 1992 मेें ब्राजील के रियो डी जनेरियो मेें पथृ््ववी शिखर सम््ममेलन मेें अपनाया गया।
•	 वर््तमान मेें इसमेें 197 पक्ष (पार््टटियां) हैैं, जिनमेें 196 देश और यूरोपीय सघं शामिल हैैं।
•	 पार््टटियोों के वार््षषिक सम््ममेलन (COP) जैसी नियमित बैठकोों और सम््ममेलनोों के माध््यम से जलवायु 

परिवर््तन पर अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता ह।ै

COP28 शिखर सम््ममेलन के प्रमुख परिणाम 
•	 जीवाश््म ईंधन से दूर जाना

	� इसमेें वर््ष 2050 तक शुद्ध शून््य उत््सर््जन हासिल करने के लिए 
ऊर््जजा प्रणालियोों मेें जीवाश््म ईंधन से हटकर, उचित, व््यवस््थथित और 
न््ययायसंगत तरीके से बदलाव का आह्वान किया गया है।

•	 वैश््वविक नवीकरणीय और ऊर््जजा दक्षता शपथ
	� हस््तताक्षरकर््तता सदस््य वर््ष 2030 तक दुनिया की स््थथापित नवीकरणीय 

ऊर््जजा उत््पपादन क्षमता को बढ़ाकर कम से कम तीन गुना (11,000 
गीगावॉट तक) करने के लिए मिलकर काम करेेंगे।

	� इसमेें सामूहिक रूप से वर््ष 2030 तक हर साल ऊर््जजा दक्षता सुधार की 
वैश््वविक औसत वार््षषिक दर को लगभग 2 प्रतिशत से दोगुना बढ़ाकर 
कर 4 प्रतिशत से अधिक करने का भी आह्वान किया गया है।

•	 ‘हानि एवं क्षति' निधि का परिचालन 
	� “नुकसान और क्षति” जलवायु परिवर््तन से संबंधित बड़़ी आपदा 

का सामना करनेवाले विकासशील देशोों के लिए धन हेतु दिया जाने 
वाला शब््द है।

	� सदस््य देश (पक्ष) हानि और क्षति (L&D) निधि ) को विश््व बैैंक के 
तहत संचालित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे  हैैं ।

•	 अनुकूलन पर वैश््वविक लक्षष्य (GGA)
	�  सम््ममेलन मेें ,वर््ष 2030 तक  जल सुरक्षा, पारिस््थथितिकी तंत्र पुनःस््थथापन 

और स््ववास््थ््य लक्षष्ययों को प्राप््त करने का लक्षष्य रखा गया है । 
•	 वैश््वविक शीतलन शपथ

	� 66 राष्ट्रीय सरकारी हस््तताक्षरकर््तताओं ने वर््ष 2050 तक वर््ष 2022 के स््तर 
की तुलना मेें वैश््वविक स््तर पर सभी क्षेत्ररों मेें शीतलन-संबंधी उत््सर््जन को 
कम से कम 68 प्रतिशत तक कम करने के लिए मिलकर काम करने 
की प्रतिबद्धता जताई है ।

•	 COP-28 पर भारत का रुख
	� भारत ने COP-28 मेें हानि और क्षति कोष के संचालन और संयुक््त 

अरब अमीरात जलवायु निवेश कोष की स््थथापना का स््ववागत किया 
और COP-28 मेें जलवायु वित्त से संबंधित निम्नलिखित मुद्ददों पर विचार 
करने का आह्वान किया:

	� जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्षष्य मेें प्रगति
	� हरित जलवायु निधि और अनुकूलन निधि की पुनःपूर््तति
	� जलवायु कार््रवाई के लिए बहुपक्षीय विकास बैैंकोों द्वारा किफायती वित्त 

उपलब््ध कराया जाए
	� विकसित देशोों को 2050 से पहले अपने कार््बन पदचिह्न को ख़त््म करना 

होगा। 

CoP28 मेें भारत की पहलेें 
•	 2024-26 की अवधि के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट््राांज़़िशन (LeadIT 

2.0) के दूसरे चरण का सह-लॉन््च। 
•	 भारत और स््ववीडन ने इंडस्ट्री ट््राांज़़िशन प््ललेटफ़़ॉर््म भी लॉन््च किया, जो दोनोों 

देशोों की सरकारोों, उद्योगोों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, शोधकर््तताओं और थिंक टैैंक 
को जोड़़ेगा।

•	 भारत ने संयुक््त अरब अमीरात के साथ ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’ पर उच्च स््तरीय 
कार््यक्रम की सह-मेजबानी की। 

	� ग्रीन क्रेडिट पहल को जलवायु परिवर््तन की चुनौती के लिए एक प्रभावी 
प्रतिक्रिया के रूप मेें, स््ववैच््छछिक ग्रह-समर््थक कार्ययों को प्रोत््ससाहित करने 
के लिए एक तंत्र के रूप मेें संकल््पपित किया गया है। 

	� यह प्राकृतिक पारिस््थथितिकी प्रणालियोों को पुनर्जीवित करने और 
पुनर्जीवित करने के लिए बंजर/अपघटित भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्ररों 
पर वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट जारी करने की कल््पना करता है। 

	� इस पहल का उद्देश््य ग्रीन क्रेडिट जैसे कार््यक्रमोों/तंत्ररों के माध््यम से 
पर््ययावरण-सकारात््मक कार्ययों की योजना, कार््ययान््वयन और निगरानी मेें 
ज्ञान, अनुभवोों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध््यम से 
वैश््वविक सहयोग, सहयोग और साझेदारी को सुविधाजनक बनाना है।

•	 भारत सरकार के पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय ने “स््थथानीयकरण 
जलवायु कार््रवाई” पर क््ववाड क््ललाइमेट वर््कििंग ग्रुप (QCWG) के क््ललाइमेट 
एम््बबिशन पिलर के तहत एक साइड इवेेंट का आयोजन किया। यह आयोजन 
स््थथायी जीवन शैली का समर््थन करने मेें स््थथानीय समुदायोों और स््थथानीय और 
क्षेत्रीय सरकारोों की भूमिका को पहचानने और बढ़़ाने पर केेंद्रित था।

सीओपी 28 की कमियाँ
•	 जीवाश््म ईंधन समाप््त करने के लिए कोई विशिष््ट समयसीमा निर््धधारित 

नहीीं की गई  है।
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•	 महत््ववाकांक्षी जलवायु कार््रवाई का अभाव: विभिन्न शपथ के बावजूद, 
कोई बाध््यकारी महत््ववाकांक्षी जलवायु कार््रवाई शुरू नही की जा सकी ।

•	 नवीकरणीय ऊर््जजा शपथ से जुड़़े मुद्दे: शपथ के तहत, वैश््वविक नवीकरणीय 
ऊर््जजा को तीन गुना करने का एक वैश््वविक लक्षष्य बनाया गया है। हालाँकि, इस 
बारे मेें कोई स््पष््टता नहीीं है कि इसे कैसे हासिल किया जाएगा क््योोंकि कोई 
बाध््यकारी व््यक््ततिगत लक्षष्य नहीीं बनाए गए हैैं ।

•	 मीथेन उत््सर््जन मेें कटौती पर चिंताएँ: भारत सहित कई देश मीथेन उत््सर््जन 
मेें कटौती की किसी भी बाध््यकारी प्रतिबद्धता के बेहद विरोधी हैैं।

•	 वित्तपोषण तंत्र का अभाव: सीओपी 28 अनुकूलन पर वैश््वविक लक्षष्य को 

वित्तपोषित करने के लिए एक वित्तीय तंत्र स््थथापित करने मेें विफल रहा है।

आगे की राह
•	 अंकटाड (UNCTAD) के अनुमान के अनुसार 500 बिलियन डॉलर जुटाने 

के लिए जल््द से जल््द एक वित्तीय तंत्र की स््थथापना की जानी चाहिए।
•	 नवीकरणीय ऊर््जजा प्रतिज्ञाओं को सभी सदस््य देशोों हेतु बाध््यकारी बनाने 

के प्रयास किए जाने चाहिए।
•	 जलवायु कार्ययों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता बढ़़ाने के लिए स््थथानीय, 

राष्ट्रीय और अंतर््रराष्ट्रीय स््तर पर क्षमता निर््ममाण मेें निवेश करना चाहिए।

5.2. जलवायु वित्त पर ओईसीडी रिपोर््ट
संदर््भ

हाल ही मेें, आर््थथिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा जारी एक रिपोर््ट मेें विकसित देशोों द्वारा वर््ष 2021 मेें 100 बिलियन डॉलर प्रतिवर््ष के जलवायु वित्त 
के वायदोों को पूरा नहीीं करने का खुलासा किया।

जलवायु वित्त से संबंधित ओईसीडी रिपोर््ट पर एक नजर
•	 इसको जारी करने वाला प्राधिकारी: इस रिपोर््ट को ओईसीडी महासचिव द्वारा 

जारी किया गया।
•	 उद्देश््य और दायरा: इस रिपोर््ट का उद्देश््य वर््ष 2013 से वर््ष 2021 तक 

विकासशील देशोों के लिए विकसित देशोों द्वारा प्रदान किए गए और जुटाए गए 
वार््षषिक जलवायु वित्त मेें समग्र रुझान प्रस््ततुत करना है।

रिपोर््ट की मुख््य बातेें 
•	 कुल जलवायु वित्त मेें वृद्धि: वर््ष 2021 मेें, विकसित देशोों ने विकासशील 

देशोों मेें जलवायु वित्त के लिए 89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए और 
जुटाए, जो पिछले वर््ष की तुलना मेें 7.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर््शशाता है।

•	 जलवायु वित्त मेें सार््वजनिक क्षेत्र का  प्रभुत््व : द्विपक्षीय और बहुपक्षीय 
दोनोों स्रोतोों से प्राप््त होने वाला सार््वजनिक जलवायु वित्त, वर््ष 2013 के 38 
बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग दोगुना बढ़कर वर््ष 2021 मेें 73.1 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर हो गया है।

•	 अनुकूलन वित्त मेें कमी: वर््ष 2021 मेें अनुकूलन वित्त मेें 4 बिलियन 
अमेरिकी डॉलर (-14 प्रतिशत) की गिरावट देखी गई, जिसके परिणामस््वरूप 
कुल जलवायु वित्त मेें अनुकूलन वित्त  का हिस््ससा 34 प्रतिशत से कम होकर 
27 प्रतिशत हो गया।

•	 क्रॉस-कटिंग वित्त मेें बढ़ोतरी: क्रॉस-कटिंग वित्त ( जो एक साथ  जलवायु 
से संबंधित कई पहलुओं को  संबोधित करता है) मेें उल््ललेखनीय बढ़ोतरी हुई 
है जो 2022 के 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर््ष 2021 मेें 11.2 
बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है । (2016 का डाटा नहीीं दिया गया है)

जलवायु वित्त से संबंधित ओईसीडी रिपोर््ट का महत््व 
•	 विकसित देशोों के दृष््टटिकोण की अंतर््ददृष््टटि: यह रिपोर््ट जलवायु वित्त के संबंध 

मेें अमेरिका, ब्रिटेन, जर््मनी, फ््राांस, स््वविट््जरलैैंड और कनाडा सहित विकसित 
देशोों के दृष््टटिकोण और रणनीतियोों का एक यहां अंतर््ददृष््टटि प्रदान करती है।

•	 COP28 वार््तता की तैयारी: इस रिपोर््ट को संयुक््त अरब अमीरात (UAE) 
मेें निर््धधारित COP28 जलवायु वार््तता से पहले प्रकाशित किया गया। यह संयुक््त 
अरब अमीरात मेें होने वाली शिखर सम््ममेलन मेें चर््चचा के लिए मंच तैयार करते 
हुए, जलवायु वित्त पर विकसित देशोों की स््थथिति का पूर््ववावलोकन प्रस््ततुत करता है।

•	 COP26 संकल््प का मूल््ययाांकन: इस रिपोर््ट मेें ग््ललासगो (2020) मेें हुए 
COP 26 वार््तता के दौरान जहाँ विकसित देशोों ने अनुकूलन वित्त को दोगुना 
करने का जो संकल््प लिया था उसमेें  हुई  प्रगति का मूल््ययाांकन भी किया गया है। 

•	 विकासशील देशोों पर प्रभाव: पर््ययाप््त जलवायु वित्त जुटाने मेें विफलता का 
विकासशील देशोों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी यह रिपोर््ट उजागर करती है । 
प्रभाव पड़ता है। सुझाव:

•	 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्षष्य के लक्षष्य की अपर््ययाप््तता  यह 
रिपोर््ट COP15 वार््तता के दौरान निर््धधारित 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 
लक्षष्य की अपर््ययाप््तता का को उजागर करती है । और भविष््य मेें  2025 तक 
प्रति वर््ष  1 ट्रिलियन डॉलर के और 2026 से 2030 तक प्रति वर््ष 2.4 ट्रिलियन 
डॉलर के जलवायु वित्त की सिफारिश करती है । मूल््ययाांकन मेें पारदर््शशिता: 
विकासशील देशोों की वास््तविक जलवायु निवेश आवश््यकताओं का पारदर्शी 
और व््ययापक मूल््ययाांकन करना चाहिए। इसे यथार््थवादी और प्रभावशाली वित्तीय 
लक्षष्य निर््धधारित करने का आधार बनना चाहिए।
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5.3. प््ललास््टटिक प्रदूषण समाप््त करने के लिए संयुक््त राष्टट्र संधि
संदर््भ 

वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदषूण से निपटने के लिए 2025 तक एक अंतर््रराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण तैयार करने हतेु संयुक्त राष्ट्र पर््ययावरण कार््यक्रम 
(UNEP) के तहत संचालित अंतर सरकारी वार््तता समिति (INC) ने हाल ही मेें नैरोबी मेें एक बैठक  आयोजित की।

INC-3 बैठक की मुख््य बातेें
•	 संधि संशोधन: INC-3 ने संयुक््त राष्टट्र पर््ययावरण सभा संकल््प 5/14 के बाद 

प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैश््वविक प््ललास््टटिक संधि विकसित करने पर ध््ययान 
केेंद्रित किया।

	� मुख््य दायित््वोों और नियंत्रण उपायोों पर चर््चचा के साथ बातचीत ‘शून््य 
मसौदा’ पाठ के आसपास केेंद्रित रही।

•	 विवादास््पद संधि तत््व: सदस््य राज््योों के बीच असहमति मेें प्राथमिक 
पॉलिमर उत््पपादन, रसायन, प््ललास््टटिक, व््ययापार और वित्तीय तंत्र पर मुख््य 
दायित््व शामिल थे।

•	 उद्योग का प्रभाव और उत््पपादन मेें कमी: आईएनसी-3 मेें लॉबिस््टोों की 
वृद्धि के साथ उद्योग का प्रभाव स््पष््ट था। उद्योग पर प्रभाव के कारण प्राथमिक 
पॉलिमर उत््पपादन को कम करने पर विवाद हुआ।

•	 वित्तीय तंत्र और व््ययापार प्रतिबंध: शून््य-मसौदा मेें प्रस््ततावित वित्तीय तंत्र को 
समान विचारधारा वाले देशोों के विरोध का सामना करना पड़़ा। व््ययापार प्रतिबंधोों 
पर असहमति, गुट का तर््क है कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल््ललंघन है।

•	 रुकावट और असफलताएँ: चर््चचाओं मेें रुकावट के कारण पहले मसौदे के 
लिए जनादेश को अपनाने मेें विफलता हुई। अंतरसत्रीय कार््य पर बंद कमरे मेें 
हुई बैठक मेें कोई सहमति नहीीं बन पाई, जिससे आईएनसी-4 को झटका लगा।

UNEA
•	 गठन और उद्देश््य: UNEA की स््थथापना 2012 मेें वैश््वविक पर््ययावरण प्रशासन 

के लिए की गई थी। संयुक््त राष्टट्र के सदस््य देशोों के नेतृत््व मेें INC को प््ललास््टटिक 
प्रदूषण पर एक वैश््वविक संधि पर बातचीत करने का काम सौौंपा गया है।

•	 यूएनईए की बैठकेें और प्रस््तताव: वैश््वविक पर््ययावरणीय प्राथमिकताओं को 
निर््धधारित करने के लिए हर दो साल मेें यूएनईए की बैठकेें होती हैैं।

प््ललास््टटिक प्रदूषण 
•	 प््ललास््टटिक प्रदूषण की परिभाषा: प््ललास््टटिक, पेट्रोलियम से प्राप््त एक सिंथेटिक 

कार््बनिक बहुलक है, जिसका विभिन्न क्षेत्ररों मेें व््ययापक अनुप्रयोग होता हैयह 
गैर- जैव निम्नीकरणीय है अर््थथात, यह पर््ययावरण मेें सैकड़ों या हजारोों वर्षषों तक 
बना रहता है।

•	 प््ललास््टटिक प्रदूषण की वजह: प््ललास््टटिक प्रदूषण पर््ययावरण मेें प््ललास््टटिक कचरे 
के जमा होने से होता है। प्राथमिक प््ललास््टटिक कचरे मेें सिगरेट के टुकड़़े और 
बोतल के ढक््कन जैसी वस््ततुएं शामिल हैैं।

•	 प््ललास््टटिक उत््पपादन और अपशिष््ट का पैमाना: संयुक््त राष्टट्र की रिपोर््ट है कि 
वार््षषिक वैश््वविक प््ललास््टटिक उत््पपादन 300 मिलियन टन से अधिक है। भारत मेें 
हर साल 46 मिलियन टन प््ललास््टटिक कचरा पैदा होता है, जिसमेें से 40% कचरा 
इकट्ठा नहीीं हो पाता है।

•	 प््ललास््टटिक का उपयोग और प्रभाव: भारत के लगभग 43% प््ललास््टटिक कचरे 
का उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है, मुख््य रूप से एकल-उपयोग 

प््ललास््टटिक। प््ललास््टटिक प्रदूषण अपनी गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण 
पर््ययावरणीय चुनौतियोों का सामना करता है।

प््ललास््टटिक प्रदूषण का प्रभाव
•	 पर््ययावरणीय क्षरण: प््ललास््टटिक, गैर- जैव निम्नीकरणीय होने के कारण  सदियोों 

तक पर््ययावरण मेें बना रहता है और उसे क्षति पँहुचाता है। 
•	 समुद्री जीवन को नुकसान: प््ललास््टटिक टूटकर माइक्रोप््ललास््टटिक मेें बदल जाता 

है, जिससे समुद्री जीवन को भौतिक और रासायनिक नुकसान होता है। समुद्री 
कछुए, समुद्री पक्षी और समुद्री स््तनधारी, प््ललास््टटिक को भोजन समझकर या 
फँसकर पीड़़ित होते हैैं।

•	 मानव स््ववास््थ््य जोखिम: माइक्रोप््ललास््टटिक््स की व््ययापकता साँस, अंतर्गग्रहण 
और अवशोषण के माध््यम से मानव स््ववास््थ््य जोखिमोों के बारे मेें चिंता पैदा 
करती है। प््ललास््टटिक मेें मिथाइलमरकरी और फ््ललेम रिटार्डडेंट जैसे रसायन 
स््ववास््थ््य संबंधी समस््ययाओं की वजह होते हैैं।

सरकारी उपाय
•	 ‘स््वच््छ और हरित’ अभियान: आवास और शहरी कार््य मंत्रालय ने एकल-

उपयोग प््ललास््टटिक को हतोत््ससाहित करने के लिए एक राष्टट्रव््ययापी जागरूकता 
अभियान शुरू किया।

•	 प््ललास््टटिक अपशिष््ट प्रबंधन नियम (2022): केेंद्रीय पर््ययावरण मंत्रालय ने 
प््ललास््टटिक प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ एकल-उपयोग प््ललास््टटिक को चरणबद्ध 
तरीके से बंद करने और प््ललास््टटिक कैरी बैग की मोटाई मेें वृद्धि सहित नियम पेश किए।

•	 भारत प््ललास््टटिक समझौता: इसका उद्देश््य भारत की रैखिक प््ललास््टटिक 
अर््थव््यवस््थथा को गोलाकार अर््थव््यवस््थथा मेें बदलना, समस््ययाग्रस््त प््ललास््टटिक को 
कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

•	 2030 तक लक्षष्य: केेंद्रीय पर््ययावरण मंत्री ने राष्ट्रीय डैशबोर््ड, विस््ततारित 
निर््ममाता उत्तरदायित््व पोर््टल, एक शिकायत निवारण ऐप और एकल-उपयोग 
प््ललास््टटिक (एसयूपी) उन््ममूलन और प््ललास््टटिक अपशिष््ट प्रबंधन के लिए एक 
निगरानी मॉड्यूल पेश किया।
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•	 नवोन््ममेषी समाधान: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प््ललास््टटिक 
कचरे को कम करने के लिए प्रोजेक््ट REPLAN के हिस््ससे के रूप मेें प््ललास््टटिक-
मिश्रित हस््तनिर््ममित कागज का पेटेेंट कराया। 

	� त््ययागराजार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने पुनर््नवीनीकरण प््ललास््टटिक से बने 
प््ललास््टटोन ब््ललॉक और टाइल््स के लिए पेटेेंट हासिल किया।

आगे की राह
•	 चक्रीय अर््थव््यवस््थथा प्रथाएँ: पुनर््चक्रित सामग्रियोों के उपयोग को प्रोत््ससाहित 

करते हुए, प््ललास््टटिक मूल््य श््रृृंखला मेें स््थथायी खपत और उत््पपादन को बढ़़ावा 
देना।

•	 उपभोक््तता शिक्षा और जुड़़ाव: उपभोक््तताओं को प््ललास््टटिक प्रदूषण के 
पर््ययावरणीय प्रभाव के बारे मेें शिक्षित करने और जिम््ममेदार विकल््प चुनने के 
लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना।

•	 वैश््वविक सहयोग और समझौते: समुद्री प्रदूषण से संबंधित वैश््वविक समझौतोों 
और सम््ममेलनोों जैसे एमएआरपीओएल, ग््ललोबल टूरिज््म प््ललास््टटिक 
इनिशिएटिव आदि मेें सक्रिय रूप से भाग लेना।

5.4. मैैंग्रोव वन
संदर््भ

हाल ही मेें मैैंग्रोव संरक्षण की दिशा मेें पूर््बशा ग्रामीण बाल शिक्षा केें द्र के  समुदाय आधारित  अद्वितीय प्रयास ने लोगोों का ध्यान आकर््षषित किया ह।ै

मैैंग्रोव वन
•	 परिभाषा: मैैंग्रोव एक लवण-सहिष््णणु पादप समुदाय है जो वैश््वविक स््तर पर 

उष््णकटिबंधीय और उपोष््णकटिबंधीय अंतर््ज्ववारीय क्षेत्ररों मेें पाया जाता है।
•	 विश््व मेें मैैंग्रोव

	� मैैंग्रोव 1,000 से 3,000 मिमी के बीच वर््षषा और 26-35°C के तापमान 
वाले क्षेत्ररों मेें पनपते हैैं।

•	 अनुकूलन: तूफान और ज््ववारीय लहरोों के प्रभाव मेें उच्च लवणता वाली जलयुक््त 
मिट्टी मेें जीवन को बनाए रखने के लिए मैैंग्रोव पौधोों को कुछ अनुकूलन तकनीकेें 
विकसित करनी होती हैैं जैसे न््ययूमेटोफोर, बट्रेस जड़ें, स््टटिल््ट जड़ें, विविपरी 
आदि शामिल हैैं।

विभिन्न प्रकार की मैैंग्रोव जड़ें
मैैंग्रोव वन आवरण की स््थथिति

•	 वैश््वविक मैैंग्रोव स््थथिति: तटीय विकास और जलवायु परिवर््तन के कारण 
पिछले 50 वर्षषों मेें विश््व भर के मैैंग्रोव वनोों मेें 50% की गिरावट आई है।

•	 भारत मेें मैैंग्रोव की स््थथिति: विश््व के 3% मैैंग्रोव वन आवरण के साथ ये भारत 
मेें 4,628 वर््ग किमी के क्षेत्र मेें विस््ततृत हैैं, जिसमेें 43-45 मैैंग्रोव प्रजातियां पायी 
जाती हैैं। (स्रोत: DTE)

•	 सुंदरवन, जो बांग््ललादेश के 60% भाग और शेष पश््चचिम बंगाल मेें फैला हुआ है, 
विश््व का सबसे बड़़ा मैैंग्रोव क्षेत्र है।

•	 कार््बन पृथक््करण: मैैंग्रोव महत््वपूर््ण कार््बन सिंक हैैं; ज़मीन के ऊपर और 
ज़मीन के नीचे बायोमास की गणना आवश््यक है। मैैंग्रोव वनोों का महत््व

•	 औषधीय  महत््व
	� पारंपरिक औषधि: मैैंग्रोव का उपयोग कुष््ठ रोग और मलेरिया जैसी 

बीमारियोों के लिए पारंपरिक औषधि के रूप मेें किया जाता है।
•	 पारिस््थथितिक महत््व

	� चक्रवातोों के दौरान मैैंग्रोव एक महत््वपूर््ण रक्षा कड़ी के रूप मेें कार््य करते हैैं, 
CO2 को अवशोषित करते हैैं और तटीय अपरदन को रोकते हैैं।

	� कार््बन पृथक््करण: मैैंग्रोव महत््वपूर््ण कार््बन सिंक हैैं; ज़मीन के ऊपर और 
ज़मीन के नीचे बायोमास की गणना आवश््यक है।

•	 आर्दद्रभूमि पारिस््थथितिकी तंत्र मेें मैैंग्रोव
	� समुद्र स््तर मेें वृद्धि का प्रभाव: समुद्र स््तर मेें वृद्धि मैैंग्रोव पारिस््थथितिक तंत्र 

मेें उत््पपादकता और पोषक तत््वोों के प्रवाह मेें परिवर््तन करती है।
	� वनस््पति उत््पपादन: जैविक अवसादीकरण और कूड़़े मेें गिरावट की दर को 

प्रभावित करता है।

•	 आर्दद्रभूमि पारिस््थथितिकी तंत्र मेें मैैंग्रोव की भूमिका
	� संरचनात््मक ढाँचा: विशिष््ट कार्ययों और स््थथिर प्रणालियोों के रूप मेें मैैंग्रोव।
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	� दीर््घकालिक व््यवहार््यता: पारिस््थथितिक, आर््थथिक और सामाजिक-
सांस््ककृतिक गतिविधियोों पर विचार करके प्राप््त किया जा सकता है।

	� परिमाणीकरण भूमिका: अंतःविषयक सहयोग और अनुसंधान निष््कर्षषों 
के एकीकरण की आवश््यकता है।

मैैंग्रोव संरक्षण मेें चुनौतियाँ
•	 टाइगर विडोज की भागीदारी के सम््ममुख चुनौतियां

	� टाइगर विडोज की भागीदारी: मैैंग्रोव वनीकरण कार््यक्रमोों मेें टाइगर 
विडोज की भागीदारी को हाल मेें चुनौतियोों का सामना करना पड़ रहा है।

	� संरक्षण उपकरण के रूप मेें शिक्षा: संरक्षण मॉडल मेें शिक्षा का 
एकीकरण के समक्ष उभरती हुई चुनौतियाँ है, जिसमेें पूर््बशा प्राइमरी स््ककूल 
की भूमिका पर जोर दिया गया है।

मैैंग्रोव के संरक्षण के लिए सरकार की पहल
	� तटीय पर््ययावास और मूर््त आय के लिए मैैंग्रोव पहल (Mangrove 

Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes-
MISHTI): इसका उद्देश््य मैैंग्रोव संरक्षण को बढ़़ावा देना और तटीय 

समुदायोों को ठोस आर््थथिक लाभ प्रदान करना है।
	� मैैंग्रोव पारिस््थथितिकी तंत्र मेें सतत जलीय कृषि (Sustainable 

Aquaculture In Mangrove Ecosystem-SAIME): 
संरक्षण और आर््थथिक गतिविधियोों के बीच संतुलन सुनिश््चचित करते हुए, 
मैैंग्रोव पारिस््थथितिकी तंत्र के भीतर स््थथायी जलीय कृषि प्रथाओं पर ध््ययान 
केेंद्रित करता है।

आगे की राह
•	 सहयोग और योजनाएँ: शैक्षणिक दौरोों और आगामी कार््यक्रमोों के लिए 

संस््थथानोों के साथ सहयोग, टाइगर विडोज के साथ मैैंग्रोव रोपण जैसे, बदलती 
समीकरणोों का सामना कर रहा है।

•	 सतत विकास लक्षष्य: संरक्षण और सामुदायिक कल््ययाण के बीच सतत विकास 
पर जोर उभरती चुनौतियोों का सामना कर रहा है।

•	 जलवायु कार््रवाई के लिए प्रेरणा: यह उभरती परिस््थथितियोों के बीच स््थथानीय 
समुदायोों के लचीलेपन और प्रभावी जलवायु परिवर््तन शमन प्रयासोों को प्रदर््शशित 
करने वाली आशा की किरण है।

5.5. वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023
संदर््भ

हाल ही मेें पारित हुए वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 ने वन प्रशासन, मूल निवासियोों के अधिकारोों और पर््ययावरणीय संधारणीयता पर अपने दरूगामी प्रभावोों 
के कारण ध्यान आकर््षषित किया ह।ै

•	 2023 के वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम का उद्देश््य 1980 के वन संरक्षण 
अधिनियम को स््पष््ट करना और बढ़़ाना है, जिसके लिए गैर-वन उद्देश््योों के लिए वन 
भूमि का उपयोग करने के लिए केेंद्र सरकार की पूर््व मंजूरी की आवश््यकता होती है।

•	 संशोधन का उद्देश््य जलवायु परिवर््तन को कम करने, वन क्षेत्र का विस््ततार करने 
और विशेष रूप से सीमाओं के पास विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक 
बनाने की भारत की प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाना भी है।

वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 का विवरण
•	 पृष््ठभूमि: स््वतंत्रता के पश््चचात, महत््वपूर््ण वन भूमि को आरक्षित या संरक्षित 

घोषित किया गया था। कुछ वन क्षेत्ररों को बाहर रखा गया और गैर-वन क्षेत्ररों को 
‘वन’ भूमि मेें शामिल किया गया।

	� वर््ष 1996 के गोदावर््मन मामले ने रिकार्डेड या जंगल जैसी भूमि पर वन 
संरक्षण अधिनियम लागू करते हुए, राष्टट्रव््ययापी पेड़ों की कटाई पर रोक 
लगा दी।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान
प्रयोज््यता स््पष््टता (Applicability clarity) 

•	 निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के प्रावधानोों के अंतर््गत कवर की जाएगी, 
अर््थथात्:- 

•	 (ए) वह भूमि जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानोों या किसी 
अन््य कानून के तहत जंगल के रूप मेें घोषित या अधिसूचित किया गया है। 

•	 (बी) वह भूमि जो 25 अक््टटूबर 1980 को या उसके बाद सरकारी रिकॉर््ड मेें 

वन के रूप मेें दर््ज की गई है।  "सरकारी रिकॉर््ड" का अर््थ किसी भी स््तर के 
राजस््व विभाग या वन विभाग के किसी भी प्राधिकारी द्वारा रखा गया रिकॉर््ड है। 
वनीकरण के लिए छूट: वनोों के बाहर वनीकरण और वृक्षारोपण को बढ़़ावा 
देने के लिए प्रस््ततावित छूट का प्रावधान किया गया है।

	� इसमेें 12 दिसंबर, 1996 के बाद गैर-वन उपयोग के लिए परिवर््ततित वनोों 
और केेंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए चीन और पाकिस््ततान सीमा के 
100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को शामिल नहीीं किया गया है।

	� रणनीतिक परियोजनाओं, कनेक््टटिविटी, सुरक्षा बुनियादी ढांचे और 
सार््वजनिक सुविधा परियोजनाओं के लिए छूट शामिल है।

•	  रणनीतिक परियोजनाओं, सुरक्षा-संबंधित बुनियादी ढांचे और सार््वजनिक 
सुविधा परियोजनाओं के लिए सीमाओं के पास के क्षेत्ररों सहित विशिष््ट भूमि 
प्रकारोों को छूट देता है। 

•	 रेल लाइनोों के किनारे 0.10 हेक््टटेयर तक वन भूमि को छूट प्राप््त है।
•	 नवीन वानिकी गतिविधियाँ: सीमावर्ती (frontline) वन कर््मचारी 

बुनियादी ढांचे, इकोटूरिज््म, चिड़़ियाघर और सफारी जैसी गतिविधियोों को 
जोड़ना, वन क्षेत्ररों मेें सर्वेक्षण और जाँच को गैर-वानिकी गतिविधियाँ नहीीं माना 
जाता है।

•	 समनुदेशन / पट्टा: किसी भी इकाई को वन भूमि आवंटित करने के लिए राज््य 
सरकारोों को पूर््व केेंद्र सरकार की मंजूरी की आवश््यकता होती है।

•	 अनुमत गतिविधियाँ (Permitted activities): वनोों के अनारक्षित 
और गैर-वन उपयोग को प्रतिबंधित करता है, ऐसे प्रतिबंधोों को हटाने के लिए 
केेंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है।
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	� वन और वन््य जीवन के संरक्षण, प्रबंधन और विकास सहित गैर-वन 
उद्देश््योों के लिए अपवर््जजित गतिविधियोों को निर््ददिष््ट करता है।

•	 अपवर््जजित गतिविधियोों मेें नए परिवर््धन: केेंद्र सरकार द्वारा निर््ददिष््ट चिड़़ियाघर, 
सफारी, इकोटूरिज््म सुविधाएं, वन-सांस््ककृतिक संचालन और अन््य उद्देश््य।

	� केेंद्र सरकार कुछ सर्वेक्षणोों को गैर-वन उद्देश््योों से बाहर करने के लिए 
नियम और शर्ततें निर््धधारित कर सकती है।

वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 sसे संबंधित मुद्दे 
•	 इससे वन क्षेत्र और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है, खासकर पूर्वोत्तर 

राज््योों मेें, जहां अधिकांश जंगल अवर्गीकृत या सामुदायिक स््ववामित््व वाले हैैं।
•	 यह सुप्रीम कोर््ट के 1996 के आदेश का उल््ललंघन हो सकता है, जिसने वन भूमि 

को उसकी पारिस््थथितिक और जैविक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया 
है, न कि कानूनी या ऐतिहासिक रिकॉर््ड के आधार पर।

•	 यह वन अधिकार अधिनियम, 2006 को कमजोर कर सकता है, जो वन 
संसाधनोों और भूमि पर स््वदेशी और अन््य वन-निवास समुदायोों के अधिकारोों 
को मान््यता देता है।

•	 यह वन भूमि के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर केेंद्र और राज््य सरकारोों के 
साथ-साथ वन विभाग और स््थथानीय समुदायोों के बीच टकराव पैदा कर सकता है।

•	 यह विशेष रूप से रणनीतिक और सीमा परियोजनाओं के लिए वन भूमि परिवर््तन 
के लिए सार््वजनिक परामर््श और पर््ययावरणीय प्रभाव मूल््ययाांकन के दायरे को कम 
कर सकता है।

आगे की राह
•	 प्रभावी मूल््ययाांकन: जैव विविधता, वन आवरण और स््थथानीय समुदायोों की 

आजीविका पर संभावित परिणामोों को समझने के लिए एक व््ययापक प्रभावी 
मूल््ययाांकन करना।

•	 छूटोों का परिशोधन: इसमेें शामिल क्षेत्ररों के पारिस््थथितिक महत््व को ध््ययान मेें 
रखते हुए, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्ररों मेें प्रदान की गई छूटोों की समीक्षा कर 
और बेहतर करना।

•	 आर््थथिक और पर््ययावरणीय लक्षष्ययों को संतुलित करना: आर््थथिक विकास 
लक्षष्ययों और पर््ययावरण संरक्षण के बीच संतुलन स््थथापित करना, यह सुनिश््चचित 
करते हुए कि छूट दीर््घकालिक स््थथिरता से समझौता नहीीं करती है।

5.6. उत््सर््जन अंतर रिपोर््ट, 2023
संदर््भ

हाल ही मेें, संयुक्त राष्ट्र पर््ययावरण कार््यक्रम (UNEP) ने उत्सर््जन अंतर रिपोर््ट, 2023 को जारी किया ह ै। 

यूएनईपी द्वारा जारी उत््सर््जन अंतर रिपोर््ट (2023) पर एक नजर 
•	 यह 14वीीं उत््सर््जन अंतर रिपोर््ट है, जो पेरिस समझौते के अनुरूप भूमंडलीय 

ऊष््ममीकरण (ग््ललोबल वार््मििंग) को 2 डिग्री सेल््ससियस से नीचे सीमित करने के 
साथ-साथ 1.5 डिग्री सेल््ससियस के लक्षष्य को हासिल करने के दिशा मेें हुई प्रगति 
को ट्रैक करती है।

•	 उत््सर््जन अंतर निम्न के बीच का अंतर है:
	� उत््सर््जन अंतर वास््तविक वैश््वविक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत््सर््जन 

और उन उत््सर््जनोों के बीच का अंतर है जो ग््ललोबल वार््मििंग को एक निश््चचित 

स््तर तक सीमित करने के लिए आवश््यक हैैं, जैसे कि पूर््व-औद्योगिक स््तरोों 
से 1.5 डिग्री सेल््ससियस या 2 डिग्री सेल््ससियस ऊपर।

	�  उत््सर््जन अंतर से पता चलता है कि पेरिस समझौते के लक्षष्ययों को प्राप््त 
करने के लिए कितनी अधिक कार््रवाई की आवश््यकता है, जिसका उद्देश््य 
वैश््वविक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल््ससियस से काफी नीचे रखना और 
इसे 1.5 डिग्री सेल््ससियस तक सीमित करने के प्रयासोों को आगे बढ़़ाना है।

मुख््य बातेें 
•	 इस वर््ष के 86 दिन का तापमान औद्योगिक पूर््व स््तर से 1.5 डिग्री सेल््ससियस से 

अधिक दर््ज किया गया है।
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•	 वर््ष 2021 से वर््ष 2022 तक वैश््वविक जीएचजी उत््सर््जन मेें 1.2 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई, जिसमेें जीवाश््म ईंधन दहन और औद्योगिक प्रक्रियाएँ मुख््य 
योगदानकर््तता रहीीं।

•	 वर््तमान और पहले के उत््सर््जन का अत््यधिक असमान वितरण: वैश््वविक 
स््तर पर, सबसे अधिक आय वाली 10 प्रतिशत आबादी 48 प्रतिशत उत््सर््जन 
के लिए जिम््ममेदार है।

•	 यदि मौजूदा नीतियोों पर ही काम किया गया तो भूमंडलीय ऊष््ममीकरण के 3°C 
तक सीमित रहने का अनुमान है।

भारत से संबंधित तथ््य 
•	 वर््ष 2022 मेें भारत, इंडोनेशिया और संयुक््त राज््य अमेरिका के साथ-साथ पूरे 

G-20 के देशोों के ग्रीन हाउस गैस जीएचजी उत््सर््जन मेें 1.2 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई, लेकिन ब्राजील, यूरोपीय संघ और रूस मेें इसमेें कमी आई।

•	 भारत ने आज तक ऊष््ममीकरण (वार््मििंग) मेें अर््थथात, पृथ््ववी को गरम करने मेें, 
केवल 5 प्रतिशत का योगदान दिया है।

•	 भारत की वर््तमान नीतियोों और एनडीसी संकल््पोों के बीच क्रियान््वयन मेें 8 
प्रतिशत का अंतर है।

संयुक््त राष्टट्र पर््ययावरण कार््यक्रम (UNEP)
•	 स््थथापना: मानव निर््ममित पर््ययावरण पर स््टटॉकहोम सम््ममेलन के तुरंत बाद संयुक््त 

राष्टट्र महासभा के प्रस््तताव के तहत वर््ष 1972 मेें स््थथापित हुआ।
•	 उद्देश््य: सतत विकास के लिए 2030 एजेेंडा के अनुरूप, मानवता के लिए 

जलवायु स््थथिरता को बढ़़ावा देने, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने और प्रदूषण 
मुक््त भविष््य बनाने मेें मदद करना।

•	 संरचना : संयुक््त राष्टट्र पर््ययावरण सभा सभी 193 संयुक््त राष्टट्र सदस््य राष्टट्ररों को 

शामिल करने वाली सार््वभौमिक सदस््यता वाली शासी निकाय है।
•	 यह संयुक््त राष्टट्र सचिवालय का हिस््ससा है और संयुक््त राष्टट्र महासभा के 

प्रति उत्तरदायी है।
•	 भारत इसका एक सदस््य है।
•	 यूएनईपी द्वारा जारी अन््य रिपोर््ट: 

	� अडैप््टटेशन गैप रिपोर््ट (Adaptation Gap report),
	� ग््ललोबल एनवायरनमेेंट आउट््ललुक (Global Environment 

Outlook)
	� एनवायरनमेेंट रूल ऑफ लॉ रिपोर््ट (Environmental Rule of 

Law Report), आदि।

5.7. मिनामाता सम््ममेलन
संदर््भ

हाल ही मेें, मिनामाता सम्मेलन के पक्षकारोों के सम्मेलन (COP 5) की पांचवीीं बैठक जिनेवा मेें आयोजित की गई ।

मिनामाता सम््ममेलन
•	 मानव स््ववास््थ््य और पर््ययावरण को बचाने के लिए कानूनी रूप से  पहली  

वैश््वविक बाध््यकारी संधि ‘पारा पर मिनामाता सम््ममेलन’ (Minamata 
Convention on mercury) वर््ष 2013 मेें अस््ततित््व मेें aआई। 

•	 यह वर््ष 2017 मेें लागू हुई और भारत ने वर््ष 2018 मेें इसको स््ववीकार किया।
•	 पारा (Mercury) हमारे तंत्रिका तंत्र, थायरॉयड, गुर्दे, फेफड़़े, प्रतिरक्षा 

प्रणाली, आंखोों, त््वचा आदि पर प्रतिकूल (विषाक््त) प्रभाव डाल सकता है।

सीओपी 5 मेें लिए गए प्रमुख निर््णय
•	 सीओपी ने पहली बार, राष्ट्रीय स््तर पर क्षमताओं को मजबूत करके और 

पारा यौगिकोों की वैश््वविक आपूर््तति, व््ययापार, उत््पपादन और उपयोग पर अध््ययन 
विकसित करके पारा आपूर््तति स्रोतोों और व््ययापार को कम करने पर जोर दिया।

•	 स््वदेशी लोगोों और स््थथानीय समुदायोों की भागीदारी के साथ सम््ममेलन के तहत 
शुरू की गई परियोजनाओं और कार््यक्रमोों का कार््ययान््वयन।

•	 पारा या पारा यौगिकोों से दूषित अपशिष््टोों के लिए सीमा के रूप मेें पारा की 15 

मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सांद्रता की ऊपरी  सीमा निर््धधारित की गई है।

•	 बैटरी की कुछ किस््मेें, स््वविच और रिले, चमकदार लैैंप और सौौंदर््य प्रसाधनोों हेतु 
इसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप््त करने हेतु सम््ममेलन के एनेक््स ए 
मेें संशोधन किया गया है ।
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•	 वर््ष 2025 तक पॉलीयूरेथेन उत््पपादन मेें पारा की चरणबद्ध समाप््तति को अनिवार््य 
करने हेतु सम््ममेलन के एनेक््स बी मेें संशोधन किया गया है।

सम््ममेलन के विभिन्न अनुबंध 
•	 अनुलग्नक ए: इसमेें पारा-युक््त उत््पपाद, जैसे- बैटरियां, सघन चमकदार लैैंप, 

कीटनाशक, जैवनाशी आदि शामिल हैैं। 

•	 अनुलग्नक बी: इसमेें विनिर््ममाण प्रक्रियाएं शामिल हैैं जिनमेें पारा या पारा यौगिकोों का 
उपयोग किया जाता है, जैसे- पारा उत्प्रेरक का उपयोग करके पॉलीयुरेथेन का उत््पपादन।

•	 अनुलग्नक सी: इसमेें कारीगर और छोटे पैमाने का स््वर््ण खनन शामिल है।
•	 अनुलग्नक डी: इसमेें वायुमंडल मेें पारा और पारा यौगिकोों के उत््सर््जन के बिंदु 

स्रोतोों की एक सूची शामिल है।
•	 अनुलग्नक ई: इसमेें मध््यस््थता और सुलह प्रक्रियाएं शामिल हैैं।

5.8. जलवायु परिवर््तन प्रदर््शन सूचकांक (CCPI)
संदर््भ: 

सतत प्रयासोों की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण प्रगति करते हुए भारत, इस वर््ष के जलवायु परिवर््तन प्रदर््शन सूचकांक (Climate Change Performance Index-
CCPI) मेें 7वेें स्थान पर पहुुंच गया ह।ै

जलवायु परिवर््तन प्रदर््शन सूचकांक क््यया है?
•	 यह राष्ट्रीय और अंतर््रराष्ट्रीय जलवायु राजनीति मेें पारदर््शशिता लाने का एक 

साधन है।
•	 इसे न््ययू क््ललाइमेट इंस््टटीट्यूट और क््ललाइमेट एक््शन नेटवर््क, जर््मन वॉच द्वारा 

प्रतिवर््ष प्रकाशित किया जाता है।
•	 इसे पहली बार वर््ष 2005 मेें प्रकाशित किया गया था।
•	 जलवायु परिवर््तन प्रदर््शन सूचकांक 63 देशोों और यूरोपीय संघ (जो वैश््वविक 

ग्रीनहाउस गैस उत््सर््जन का 90 प्रतिशत से अधिक जिम््ममेदार है) के जलवायु 
प्रदर््शन की तुलना करने हेतु एक मानकीकृत ढांचे का उपयोग करता है। 

जलवायु परिवर््तन प्रदर््शन सूचकांक 2023
•	 जलवायु संरक्षण प्रदर््शन का मूल््ययाांकन चार श्रेणियोों (जीएचजी उत््सर््जन, 

नवीकरणीय ऊर््जजा, ऊर््जजा उपयोग और जलवायु नीति) मेें किया जाता है।

रिपोर््ट की मुख््य बातेें
•	 75.59 प्रतिशत अंक के साथ डेनमार््क शीर््ष स््थथान पर बरकरार है। एस््टटोनिया 

और फिलीपीींस 72.07 और 70.70 के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स््थथान 
पर रहे। 

•	 प्रदर््शन सूची मेें सबसे नीचे (67वेें स््थथान पर) था, जबकि मेजबान देश संयुक््त 
अरब अमीरात 65वेें स््थथान पर रहा।

•	 भारत को ग्रीन हाऊस गैस उत््सर््जन और ऊर््जजा उपयोग श्रेणियोों मेें उच्च रैैंकिंग 
प्राप््त है, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर््जजा मेें यह विगत वर््ष की 
तरह मध््यम स््तर पर है।

•	 भारत स््पष््ट दीर््घकालिक नीतियोों के साथ अपने राष्ट्रीय निर््धधारित योगदान 
(National Determined Contribution-NDC) को पूरा करने की 
कोशिश कर रहा है, जो नवीकरणीय ऊर््जजा को बढ़़ावा देने और नवीकरणीय 
ऊर््जजा घटकोों के घरेलू विनिर््ममाण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केेंद्रित है।

•	 भारत मेें पेट्रोल और डीज़ल पर अपेक्षाकृत अधिक कर हैैं, जिनका उद्देश््य कार््बन 
कर के रूप मेें कार््य संग्रह करना है।

5.9. भारतीय वन और लकड़़ी प्रमाणन योजना (IFWCS)
संदर््भ

हाल ही मेें, केें द्र सरकार ने वनोों की कटाई और अवैध लकड़़ी के व्यापार से संबंधित वैश्विक चिताओ ंका समाधान करते हुए भारतीय वन और लकड़़ी प्रमाणन योजना 
(IFWCS) शुरू की।

मार््च मेें, इंटरनेशनल कंसोर््टटियम ऑफ इन््ववेस््टटिगेटिव जर््नलिस््ट््स (ICIJ) की एक रिपोर््ट 
ने मौजूदा प्रमाणपत्ररों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था, जिसके परिणामस््वरूप, 
अंतर््रराष्ट्रीय बाजारोों मेें भारतीय उत््पपादोों की स््ववीकार््यता पर असर पड़़ा था।

भारतीय वन और लकड़़ी प्रमाणन योजना (IFWCS)
•	 उद्देश््य

	� इसका मुख््य उद्देश््य स््थथायी वन प्रबंधन और लकड़़ी-आधारित उत््पपादोों 
को प्रमाणित करने मेें प्रामाणिकता, पारदर््शशिता और विश््वसनीयता 

सुनिश््चचित करते हुए निजी विदेशी प्रमाणन एजेेंसियोों को एक विश््वसनीय 
विकल््प प्रदान करना है।

•	 प्रमाणन का दायरा
	� इस योजना मेें निम्न तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैैं: टिकाऊ वन प्रबंधन, वन 

प्रमाणन के बाहर आने वाले पेड़ों (उदाहरण के लिए, वृक्षारोपण) का स््थथायी 
प्रबंधन और आपूर््तति श््रृृंखला का पता लगाने के लिए निगरानी श््रृृंखला।

•	 बाज़़ार प्रोत््ससाहन प्रदान करना 
	� भारतीय वन और लकड़़ी प्रमाणन योजना (IFWCS) का लक्षष्य जिम््ममेदार 
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वन प्रबंधन और कृषि वानिकी का कार््य करने वाली संस््थथाओं को बाजार 
प्रोत््ससाहन प्रदान करना है।

	� इसमेें राज््य वन विभाग, व््यक््ततिगत किसान, किसान उत््पपादक संगठन 
और लकड़़ी आधारित उद्योग शामिल हैैं।

•	 वन प्रबंधन प्रमाणन के मानक 
	� यह भारतीय वन प्रबंधन मानक पर आधारित, जिसमेें 8 मानदंड, 69 

संकेतक और 254 सत््ययापनकर््तता शामिल हैैं। यह राष्ट्रीय कार््य 
योजना संहिता, 2023 का एक अभिन्न अंग है।

•	 निगरानी एवं सलाहकार निकाय 
	� भारतीय वन और लकड़़ी प्रमाणन परिषद एक बहुहितधारक सलाहकार 

निकाय के रूप मेें कार््य करते हुए इस योजना की निगरानी करेगी।
•	 इस योजना की संचालन एजेेंसी 

	� भारतीय वन प्रबंधन संस््थथान, भोपाल भारतीय वन और लकड़़ी प्रमाणन 
योजना (IFWCS) के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा, जो योजना 
संचालन एजेेंसी के रूप मेें कार््य करेगा।

•	 प्रमाणन निकायोों का प्रत््ययायन 
	� भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन निकायोों के लिए राष्ट्रीय 

प्रत््ययायन बोर््ड, प्रमाणन निकायोों को मान््यता देगा।
•	 वैश््वविक संदर््भ 

	� यह वर््ष 2021 के ग््ललासगो जलवायु परिवर््तन सम््ममेलन मेें 100 से 
अधिक देशोों द्वारा वर््ष 2030 तक वनोों की कटाई को रोकने और इससे 
अधिक पेड़ लगाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वनोों की कटाई को 
रोकने के वैश््वविक प्रयासोों के साथ तालमेल बिठाता है।

5.10. सीगल
संदर््भ

हाल ही मेें, नई दिल्ली मेें धुंध भर ेसर््ददियोों के दिन मेें सीगल को यमुना के ऊपर उड़ते देखा गया ह।ै

सीगल से संबंधित मुख््य बातेें
•	 सीगल एक समुद्री पक्षी है, जो सामान््यतः आकार मेें मध््यम से बड़़े, भूरे या 

सफेद होते है तथा अधिकांशतः इसके सिर या पंखोों पर काले निशान होते हैैं।
•	 सीगल बड़़ी, सघन आबादी वाली, शोरगुल वाली बस््ततियोों मेें अपना घोोंसला 

बनाते हैैं।
•	 सीगल पूरे विश््व मेें सर््वदेशीय रूप मेें पाया जाता है। यह अंटार््कटिका के तटोों 

सहित हर महाद्वीप पर प्रजनन करते हैैं, और आर््कटिक के ऊपरी भागोों मेें भी 
पाए जाते हैैं।

•	 नर और मादा सीगल मेें कोई विशिष््ट अंतर नहीीं होते हैैं।

•	 सीगल साधन संपन्न, जिज्ञासु और बुद्धिमान होते हैैं, विशेष रूप से इसकी बड़़ी 
प्रजातियाँ, संचार के जटिल तरीकोों और अत््यधिक विकसित सामाजिक संरचना 
का प्रदर््शन करती हैैं।

•	 आमतौर पर खेतोों से अपना भोजन प्राप््त करता है, जहाँ इसका मुख््य भोजन 
कीड़़े होते हैैं।

•	 सीगल प्रवासी पक्षी हैैं, जिन््हेें आंध्र प्रदेश के कृष््णणा वन््यजीव अभयारण््य जिसे 
कृष््ण मैन्ग्रोव के रूप मेें भी जाना जाता है सीगल के लिए प्रसिद्ध है । 

•	 सीगल ताजा और खारा दोनोों तरह का पानी पी सकता हैैं।

5.11. हरा कछुआ
संदर््भ 

हाल ही मेें बढ़ते वैश्विक तापमान से भूमध्य सागर मेें हर ेकछुओ ंके घोोंसले के सीमा क्षेत्र का विस्तार हो सकता ह,ै जिसमेें 60% से अधिक की संभावित वृद्धि हो सकती ह।ै

•	 वैज्ञानिक रिपोर््ट मेें एक अध््ययन से पता चलता है कि, सबसे खराब जलवायु 
परिदृश््य के तहत, घोोंसले के सीमा क्षेत्र का विस््ततार पश््चचिम की ओर हो सकता है, 
जो उत्तरी अफ्रीकी, इतालवी और ग्रीक तटरेखाओं के अधिकांश हिस््ससे मेें विस््ततृत 
हो सकते हैैं।

•	 आकार और शाकाहारी आहार: हरे कछुए की प्रजाति सबसे बड़़े समुद्री 
कछुओं की प्रजातियोों मेें से एक है और विभिन्न प्रजातियोों के बीच अद्वितीय 
शाकाहारी हैैं।

•	  नामकरण: इनका नाम उनके कवच के रंग के आधार पर न रखकर उनके 
उपास््थथि और वसा के हरे रंग के आधार पर रखा गया है। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र 
मेें, गहरे रंग के कवच वाले कछुओं को स््थथानीय रूप से काले कछुए कहा 
जाता है।

•	 निवास स््थथान: मुख््य रूप से उष््णकटिबंधीय और उपोष््णकटिबंधीय जल मेें 
निवास करते हैैं।

•	 प्रवासन स््वरूप: अन््य समुद्री कछुओं की तरह, हरे कछुए बड़़े पैमाने पर प्रवास 
करते हैैं तथा भोजन के स््थथानोों और उनके अंडे देने वाले समुद्र तटोों के बीच लंबी 
दूरी तय करते हैैं।

•	 संरक्षण स््थथिति (आईयूसीएन स््थथिति): विभिन्न खतरोों के कारण लुप््तप्राय 
के रूप मेें वर्गीकृत।

•	 संकट
	� अंडोों की अत््यधिक कटाई: अंडोों को लक्षित और अत््यधिक मात्रा मेें 

एकत्र किया जाता है।
	� वयस््क शिकार: वयस््कोों का शिकार किया जाता है।
	� मछली पकड़ने के गियर की घटनाएँ: प्रायः मछली पकड़ने के गियर मेें 

अनजाने मेें फंस जाना।
	� घोोंसला बनाने के स््थथान का ह्रास: घोोंसला बनाने वाले समुद्र तट स््थलोों 

की घटती उपलब््धता के कारण ख़तरा।
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5.12. चिनस्ट्रैप पेेंगुइन

•	 हाल ही मेें चिनस्ट्रैप पेेंगुइन के प्राकृतिक पर््ययावास मेें नीींद के तरीके पर एक 
अध््ययन प्रकाशित किया गया था।

•	 रूप-रंग: मध््यम आकार का, सिर काला और सफेद मुंह। ठुड्डी के नीचे एक 
काली पट्टी द्वारा पहचाना जाता है।

•	 प्रजनन:
	� ऊष््ममायन: 33-35 दिन।
	� अंडे सेने के बाद, माता-पिता अतिरिक््त रूप से 20-30 दिनोों तक चूजोों 

को पालते हैैं।
•	 जीवन काल: 15-20 वर््ष।
•	 सीमा और निवास स््थथान: उपअंटार््कटिक और अंटार््कटिक जल मेें परिध्रुवी। 

बर््फ के तैरते हुए खंडो और महाद्वीपीय तटोों से दूर जबकि प्रजनन द्वीपोों के पास 
रहता है।

•	 आईयूसीएन: संकटमुक््त
•	 विशेषताएँ:

	� अंडोों की रक्षा करने वाले घोोंसले बनाने वाले पेेंगुइन प्रतिदिन 10,000 
से अधिक सूक्षष्म झपकियाँ लेते हैैं।

	� छोटी झपकियाँ औसतन चार सेकंड की होती हैैं, जो प्रतिदिन 11 घंटे से 
अधिक की नीींद के बराबर होती हैैं।

	� कुछ अन््य पक्षियोों के समान, पेेंगुइन आधे मस््ततिष््क की नीींद का प्रदर््शन करते हैैं।
	� आराम करते समय मस््ततिष््क के कुछ कार्ययों को सक्रिय रहने की अनुमति देता है।

5.13. दो कूबड़ वाले ऊँट

•	 सेना ने हाल ही मेें पूर्वी लद्दाख मेें सैनिकोों को रसद सहायता के लिए दो कूबड़ 
वाले ऊंटोों को तैनात किया है।

•	 दो कूबड़ वाले ऊंट या बैक्ट्रियन ऊंट, उनकी पीठ पर दो कूबड़ होते हैैं जहां वे 
वसा जमा करते हैैं।

प्रसार
•	 यह मध््य एशिया के कठोर और शुष््क क्षेत्ररों की स््थथानीय प्रजाति है।
•	 इसका पर््ययावास मध््य एशिया मेें अफगानिस््ततान से चीन तक, मुख््य रूप से 

मंगोलियाई मैदानोों और गोबी रेगिस््ततान तक विस््ततृत है।
•	 बैक्ट्रियन ऊंटोों की एक छोटी आबादी लद्दाख की नुब्रा घाटी मेें पाई जाती है।

 विशेषताएँ
•	 ये 10 फीट (3.0 मीटर) तक लंबे होते हैैं और उनका वजन 590-1000 

किलोग्राम होता है।
•	 ये अफ्रीका और मध््य पूर््व मेें पाए जाने वाले एक-कूबड़ वाले ड्रोमेडरी ऊंटोों की 

तुलना मेें छोटे और पतले होते हैैं।
•	 उनके फर का रंग मटियाले से गहरे भूरे रंग तक होता है।
•	 उनके पास मोटे, ऊनी कोट होते हैैं जो ठंड के महीनोों के दौरान गर्मी प्रदान करते 

हैैं और रेगिस््ततान की गर्मी से बचाव करते हैैं, और वे गर्मी के महीनोों के लिए 
इसे हटा देते हैैं।

•	 जीवनकाल: 50 वर््ष
•	 वे आम तौर पर 6-20 सदस््योों के समूह मेें रहते हैैं, हालांकि वे कभी-कभी 

अकेले या 30 के समूह मेें भी हो सकते हैैं।
•	 आहार: वे सर््ववाहारी होते हैैं लेकिन मुख््य रूप से शाकाहारी होते हैैं, जो लगातार 

घास चरते हैैं।
•	 संरक्षण स््थथिति: आईयूसीएन लाल सूची: गंभीर रूप से संकटग्रस््त।

5.14. एक््ससोलोटल (जल राक्षस)

•	 हाल ही मेें, मेक््ससिको के राष्ट्रीय स््ववायत्त विश््वविद्यालय के पारिस््थथितिकीविदोों ने 
मछली जैसी सैलामैैंडर प्रजाति एक््ससोलोटल (Axolotls) के संरक्षण 
प्रयासोों को बढ़़ावा देने के लिए एक धनसंग्रह अभियान को फिर से शुरू 
किया है।

•	 इस अभियान को “एडॉप््टटैक््ससोलोटल” नाम दिया गया है. यह सैलामैैंडर 
(छिपकली जैसे उभयचर) की एक प्रजाति है जो मूल रूप से मेक््ससिको सिटी 
के पास ज़़ोचिमिल््कको झील मेें पाई जाती है।

•	 इसे मैक््ससिकन सैलामैैंडर या वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। 
हालाँकि, यह ‘चलने वाली मछली’ कोई मछली नहीीं बल््ककि उभयचर है।

	� एक््ससोलोटल््स कई प्रकार के रंगोों मेें पाए जा सकते हैैं, जिनमेें काला, स््ललेटी, 
सुनहरा, श््ववेत, काली आंखोों वाला सफेद और कई अन््य रंग शामिल हैैं।

	� स््थथानीय रूप से “वॉटर मॉन््स््टर््स” के रूप मेें जाने जाने वाले एक््ससोलोटल््स 
का स््वरूप उन््हेें प््ययार करने या उन््हेें छोड़ देने जैसा होता है।

	� मनुष््योों की तरह एक््ससोलोटल मेें, प्रत््ययेक जीन की दो प्रतियां होती हैैं- 
एक पिता से विरासत मेें मिली और दूसरी मां से।

•	 पर््ययावास: यह ज़़ोचिमिल््कको झील मेें पाया जाता है, लेकिन अन््य प्रजातियाँ 
देश भर मेें पाई जा सकती हैैं, मेक््ससिको की घाटी मेें छोटी नदियोों से लेकर 
उत्तरी सोनोरा रेगिस््ततान तक।

•	 वैज्ञानिकोों का मानना है कि इसकी उपचार शक््तति मेें ऊतकोों की मरम््मत और 
यहां तक कि कैैंसर से उबरने का रहस््य छिपा हो सकता है।

•	 आईयूसीएन संरक्षण स््थथिति: गंभीर रूप से लुप््तप्राय।

5.15. हनीगाइड पक्षी

•	 हाल ही मेें प्रकाशित एक अध््ययन से पता चला है कि हनीगाइड पक्षी अफ्रीका 
के विभिन्न हिस््सोों मेें मानव शिकारियोों द्वारा निकाली जानेवाली आवाज को 
सांस््ककृतिक रूप से विशिष््ट यह पक्षी समझते हैैं और उसका प्रत््ययुत्तर देते हैैं।

•	 वे इंडिकेटरिडे परिवार के सबसे बड़़े पक्षी हैैं और आमतौर पर इनके शरीर 
की लंबाई लगभग 20 सेेंटीमीटर होती है।

•	 वयस््क नर मेें विशिष््ट गुलाबी चोोंच, काले गले और सुनहरे पंख होते हैैं।
•	 मादाएं समान रूप से स््ललेटी भूरे रंग की होती हैैं। किशोरोों के पंख अद्वितीय 

पीले-सुनहरे, भूरे और जैतूनी-भूरे रंग के होते हैैं।
•	 नामीबिया, बोत््सवाना और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस््ससे को छोड़कर, 

उप-सहारा अफ्रीका मेें व््ययापक रूप से फैले हुए हैैं। 
•	 सवाना, झाड़़ियाँ और जंगल के किनारोों जैसे बड़़े खुले क्षेत्ररों को पसंद करते हैैं।
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•	 इनका प्रजनन सितंबर और अक््टटूबर के बीच होता है। मादाएं अन््य 
प्रजातियोों के घोोंसलोों मेें अंडे देती हैैं, उन््हेें परजीवी बनाती हैैं।

•	 व््यवहार: दिवाचर और एकान््तप्रिय इस जीव के पास आवाज लगाकर या अपनी 
पूंछ हिलाकर मनुष््योों और बिज्जू से कीट के झुंड तक अन््य प्रजातियोों को 
मार््गदर््शन करने का एक अनूठा व््यवहार है।

•	 संचार और धारणा: पुरुष शारीरिक मिलन के लिए मुखर आवाज का उपयोग 
करते हैैं, जबकि मादाएं नर  पक्षी की आवाज की नकल करती हैैं।

	� वे दृश््य और ध््वनिक रूप से संवाद करते हैैं। 
	� वे अलग-अलग कॉल के माध््यम से शहद इकट्ठा करने वाले स््तनधारियोों 

को छत्ततों तक ले जाते हैैं।
•	 जीवनकाल/दीर््घघायु: यह 12 वर््ष तक जीवित रह सकता है।
•	 पारिस््थथितिकी तंत्र भूमिकाएँ: उनका हनी बेजर््स के साथ पारस््परिक संबंध 

है, जो उन््हेें छत्ततों तक ले जाता है।
•	 संरक्षण स््थथिति: आईयूसीएन लाल सूची पर कम चिंताजनक।
•	 आर््थथिक महत््व: लोककथाओं मेें सकारात््मक आर््थथिक महत््व, लेकिन उनके 

आहार और व््ययापक क्षति की संभावना के कारण पाली गई मधुमक््खखियोों पर 
नकारात््मक प्रभाव पड़ता है।

5.16. सफेद हाइड्रोजन

•	 हाल ही मेें, पूर्वोत्तर फ््राांस की जमीन के नीचे जीवाश््म ईंधन की खोज कर रहे 
वैज्ञानिकोों ने सफेद हाइड्रोजन के बड़़े भंडार की खोज की है।

•	 सफेद हाइड्रोजन, जिसे प्राकृतिक हाइड्रोजन के रूप मेें भी जाना जाता है, 
हाइड्रोजन गैस है जो प्राकृतिक रूप से जल-चट्टान प्रतिक्रियाओं के माध््यम से 
पृथ््ववी की पपड़़ी के भीतर उत््पन्न होती है।

•	 इस प्रक्रिया मेें उच्च तापमान और दबाव पर पानी के अणुओं और ओलिवाइन 

जैसे लौह-समृद्ध खनिजोों के बीच परस््पर क्रिया शामिल होती है।
•	 सफेद हाइड्रोजन को एक स््वच््छ और नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोत माना जाता है, 

क््योोंकि ईंधन के रूप मेें उपयोग किए जाने पर यह कार््बन डाइऑक््ससाइड या 
अन््य हानिकारक उत््सर््जन उत््पन्न नहीीं करता है।

•	 व््हहाइट हाइड्रोजन के विभिन्न संभावित अनुप्रयोग हैैं, जैसे वाहनोों को बिजली 

देना, उद्योग और आवासीय उपयोग।
•	 हालाँकि, इसकी व््ययावसायिक मापनीयता और उपलब््धता अभी भी सवालोों के 

घेरे मेें है, क््योोंकि भूमिगत जलाशयोों से सफेद हाइड्रोजन का पता लगाना और 
निकालना मुश््ककिल है।

•	 सफेद हाइड्रोजन के कई फायदे हैैं, जिनमेें ईंधन के रूप मेें उपयोग किए 
जाने पर शून््य CO2 उत््सर््जन, मौजूदा हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे और 
प्रौद्योगिकियोों के साथ अनुकूलता, भाप सुधार या इलेक्ट्रोलिसिस की तुलना 
मेें लागत-दक्षता, प्रकृति मेें प्रचुरता और दुनिया भर मेें भंडार शामिल हैैं।
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6. भूगोल और आपदा प्रबंधन
6.1. चक्रवात मिचौौंग

संदर््भ 
हाल ही मेें बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी भाग मेें, ‘मिचौौंग' नामक चक्रवात आया जिसने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया।

विवरण
•	 इसका मिचौौंग नाम म््ययाांमार द्वारा सुझाया गया था। इसका अर््थ ‘ताकत’ या 

‘लचीलापन’ है।
•	 चक्रवात 'मिचौौंग' मैडेन-जूलियन दोलन के कारण तीव्र हो गया। 

मैडेन-जूलियन दोलन (MJO) तरंग
•	 यह उष््णकटिबंधीय सवंहन और वायुमंडलीय परिसचंरण के यगु््ममित स््वरूप का परू््व की ओर 

प्रसार ह।ै
•	 यह लगभग 30 से 60 दिनोों की अवधि वाले उष््णकटिबंधीय अंतर-मौसमी परिवर््तनशीलता का 

प्रमखु तरीका ह।ै
•	 मडेैन-जलूियन दोलन उष््णकटिबंधीय चक्रवात, भारी वर््षषा और सखेू सहित कई मौसम संबंधी 

घटनाओ ंसे संबंधित ह।ै

चक्रवात 
•	 चक्रवात को हवाओं की किसी भी बड़़ी प्रणाली के रूप मेें परिभाषित किया जा 

सकता है, जो निम्न वायुमंडलीय दबाव के केेंद्र को भूमध््य रेखा के उत्तर मेें 
वामावर््त दिशा मेें और दक्षिण मेें दक्षिणावर््त दिशा मेें घुमाता है।

उष््णकटिबंधीय चक्रवात बनाने की स््थथितियाँ
•	 समदु्र की सतह का तापमान (SST) का 27 डिग्री सेल््ससियस से अधिक होना
•	 कोरिओलिस बल की मौजदूगी होना
•	 ऊर््ध्ववाधर हवा मेें छोटे बदलाव
•	 निम््न दबाव के क्षेत्र का बनना
•	 ऊपरी स््तर का विचलन

चक्रवात का प्रभाव 
•	 भारी बारिश आना: भारी बारिश के कारण अंतर्देशीय और तटवर्ती इलाकोों 

मेें बाढ़ आ जाती है, जिससे घरोों, व््यवसायोों और अवसंरचनाओं को नुकसान 
पहुँचता है।

•	 हवा की गति का तेज़ होना: तेज हवाएँ घरोों, व््यवसायोों और अवसंरचनाओं 
को भी नुकसान पहुँचा सकती हैैं तथा पेड़ों, बिजली के खंभोों और अन््य वस््ततुओं 

को उखाड़ सकती हैैं।
•	 तूफ़़ानी लहरोों का आना: समुद्र के स््तर मेें वृद्धि तब होती है जब कोई चक्रवात 

तट से टकराता है, जिससे तटीय क्षेत्ररों मेें पानी भर जाता है और बड़़े पैमाने पर 
क्षति होती है।

•	 जानमाल की क्षति: इन क्षेत्ररों मेें रहने वाले लोग की डूबने, उड़ते हुए मलबे से 
चोट लगने और अन््य कारणोों से मृत््ययु हो जाती हैैं।

	� वर््ष 1970 का भोला चक्रवात भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी 
चक्रवात था, जिसके कारण बांग््ललादेश और भारत के लगभग 500,000 
लोग मारे गए थे।

चक्रवात के स््वरूप
•	 उष््णकटिबंधीय चक्रवात: ये सबसे आम तरह के चक्रवात होते हैैं, जो गर््म उष््णकटिबंधीय जल के 

ऊपर बनते हैैं।
•	 बहिरूष््ण कटिबंधीय चक्रवात: ये मध््य अक््षाांशोों मेें बनते हैैं, वे आम तौर पर उष््णकटिबंधीय 

चक्रवातोों की तलुना मेें बड़़े और कम तीव्र होते हैैं।
•	 उपोष््णकटिबंधीय चक्रवात: ये उष््णकटिबंधीय और बहिरूष््ण कटिबंधीय चक्रवातोों का एक मिश्रण 

होते हैैं,  उपोष््णकटिबंधीय चक्रवात उष््णकटिबंध और मध््य अक््षाांशोों के बीच मेें बनते हैैं।

चक्रवातोों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय
•	 उष््णकटिबंधीय चक्रवातोों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 

(NDMA) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश:
	� इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अन््य संबंधित एजेेंसियोों के 

सहयोग से तैयार किया गया था।
	� यह राष्ट्रीय, राज््य और जिला स््तर पर प्रभावी चक्रवात प्रबंधन के 

लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
	� राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशोों के प्रमुख पहलुओं मेें 

निम्न शामिल हैैं:
	� प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
	� तत््परता या तैयारी
	� प्रतिक्रिया
	� प्रतिलाभ (रिकवरी)

•	 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP): यह विश््व 
बैैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसका लक्षष्य चक्रवात से पीड़ितोों के 
लिए आश्रयोों का निर््ममाण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करना और बिल््डडििंग 
कोड मेें सुधार करके तटीय समुदायोों की जोखिमोों को कम करना है।

•	 चक्रवात चेतावनी केेंद्र (CWCs): भारत मेें चक्रवात चेतावनी केेंद्र 
विशिष््ट तटीय क्षेत्ररों के लिए चक्रवात चेतावनी और परामर््श जारी करने के 
लिए उत्तरदायी हैैं। वे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, 
अहमदाबाद और भुवनेश््वर मेें स््थथित हैैं।

•	 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF): यह केेंद्र सरकार का एक विशेष 
बल है, जो चक्रवात सहित सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए 
प्रशिक्षित और सुसज्जित है।
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•	राज््य आपदा मोचन बल (SDRFs): यह राज््य सरकारोों के 
विशेष बल हैैं, जो चक्रवातोों सहित आपदाओं से निपटने के लिए 
प्रशिक्षित और सुसज्जित हैैं।

•	 समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM): यह एक दृष््टटिकोण है, जो 

आपदा प्रबंधन मेें समुदायोों की भागीदारी पर जोर देता है, जिसमेें समुदाय-
आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तैयारी योजनाएँ, आपदा मोचन दल, आदि 
शामिल होते हैैं।

6.2. रैट-होल माइनिंग
संदर््भ

हाल ही मेें, रटै-होल माइनर््स की एक टीम ने उत्तराखंड के सिल्क्यारा-बारकोट मेें आंशिक रूप से ध्वस्त हुए सुरगं से 41 लोगोों को बचाया था।

रैट-होल माइनिंग 
•	 यह मेघालय मेें प्रचलित संकीर््ण, क्षैतिज तहोों से कोयला निकालने की एक 

विधि है।
•	 “रैट होल” शब््द जमीन मेें खोदे गए संकीर््ण गड्ढढों को संदर््भभित करता है, जो 

सामान््यतः इतना बड़़ा होता है कि एक व््यक््तति उसमेें उतरकर कोयला निकाल 
सके।

•	 एक बार गड्ढे खोदने के बाद, इस गड्ढढों को खोनने वाले कोयले की परतोों तक 
पहुँचने के लिए रस््ससियोों या बाँस की सीढ़़ियोों का उपयोग करके इसमेें उतरते हैैं।

•	 इसके बाद कोयले को गैैंती (pickaxes), फावड़़े और टोकरियोों जैसे आदिम 
उपकरणोों का उपयोग करके हाथोों से (मैन््ययुअली) निकाला जाता है।

पर््ययावरण और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ 
•	 आमतौर पर, खदानेें अनियमित होती हैैं, जिनमेें उचित हवा एवं रोशनी के 

आनेजाने, संरचनात््मक सहायता या श्रमिकोों के लिए सुरक्षा उपकरण जैसे 
सुरक्षा के साधनोों की कमी होती है।

•	 इसके अतिरिक््त, इस प्रकार की खनन प्रक्रिया से भूमि का क्षरण, निर््वनीकरण 
और जल प्रदूषण हो सकता है।

•	 इसकी खतरनाक कामकाजी परिस््थथितियोों, पर््ययावरणीय क्षति और 
दुर््घटनाओं के कारण आघात और मौतोों की वजह से खनन की इस पद्धति 
की काफी अधिक आलोचना की जाती है।

•	 अधिकारियोों द्वारा ऐसी प्रथाओं को विनियमित या प्रतिबंधित करने के प्रयासोों के 
बावजूद, वे अक््सर आर््थथिक कारकोों और स््थथानीय आबादी के लिए व््यवहार््य 

वैकल््पपिक आजीविका की कमी के कारण आज भी देखने को मिलती है।

भारत मेें इसको प्रतिबंधित करने का मुख््य कारण 
•	 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने वर््ष 2014 मेें इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा 

दिया और वर््ष 2015 मेें भी इस पर प्रतिबंध को बरकरार रखा।
•	 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कहा कि "यह भी सूचना मिली है कि 

ऐसे कई मामले हैैं, जिसमेें रैटहोल माइनिंग के कारण बरसात के मौसम के 
दौरान, खनन क्षेत्ररों मेें पानी भर जाने के परिणामस््वरूप इसमेें काम करने 
वाले/श्रमिकोों सहित कई व््यक््ततियोों की मौत हो गई।”

•	 यह आदेश मेघालय से संबंधित था, जहाँ यह अभी भी कोयला खनन के लिए 
एक प्रचलित प्रक्रिया बनी हुई है। 

6.3. भारतीय मानसून
संदर््भ

हाल ही मेें एडवांसिग अर््थ एंड स्पेस साइंसेज के एक अध्ययन के अनुसार, ग्लोबल वार््मििंग के कारण भारतीय मानसून मेें महत्वपूर््ण परिवर््तन हुए हैैं।

ग््ललोबल वार््मििंग से प्रभावित मानसून 
•	 शोधकर््तताओं ने पाया कि भारतीय मानसून की प्रसिद्ध विशेषताओं, जैसे- 

शुरुआत, वापसी, सक्रिय एवं विराम अवधि और कम दबाव प्रणाली (या 
मानसून अवसाद) का हर पहलू ग््ललोबल वार््मििंग से प्रभावित हुआ है।

•	 चक्रवातोों से प्रभावित होने के साथ-साथ मानसून की शुरुआत मेें भी देरी हुई है।
•	 आर््कटिक वार््मििंग से इसकी वापसी प्रभावित हुई है।
•	 ग््ललोबल वार््मििंग के कारण भूमि बनाम समुद्र के अलग-अलग तापमान के कारण, 

कुल मौसमी वर््षषा भी सात दशकोों से अधिक समय से नीचे की ओर बढ़ रही है। 

	� हालाँकि, यह प्रवृत्ति मानसून के मौसम मेें असमान रूप से व््ययाप््त हुई है- 
जैसा कि लंबी अवधि मेें शुष््क दौर की कम तीव्रता और गीले दौर की अधिक 
तीव्रता मेें प्रकट होता है। 

भारतीय मानसून
•	 भारतीय मानसनू किसी क्षेत्र की प्रचलित या सबसे तेज़ हवाओ ंकी दिशा मेें एक मौसमी परिवर््तन ह।ै
•	 भारत मेें गर््ममियोों मेें दक्षिण-पश्चिम मानसनूी हवाए ँ(तिब््बती पठार पर एक तीव्र निम््न दबाव प्रणाली का 

निर््ममाण) और सर््ददियोों के दौरान उत्तर-परू््व मानसनू (साइबेरियाई और तिब््बती पठारोों पर बनने वाली उच््च 
दबाव कोशिकाओ ंके कारण) आती हैैं।
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आर्दद्र अवधि
•	 कुछ शोधकर््तताओं ने तर््क दिया है कि तीव्र वर््षषा का स््तर व््य़य़ापक हो गया है, 

विशेष रूप से मध््य भारत मेें।
•	 अरब सागर और बंगाल की खाड़़ी का प्रभाव मिलकर बड़़े पैमाने पर अत््यधिक 

वर््षषा होने के लिए गतिशील स््थथितियाँ उत््पन्न करता है।

मानसून निर््भरता
•	 भारत के मानसून पूर््ववानुमान अल नीनो और ला नीना की घटना के साथ इसके 

संबंध पर बहुत अधिक निर््भर करते हैैं, हालांकि यह संबंध लगभग 60% मामलोों 
मेें ही  सही पाया गया है 

स््थथिर तत््व की उपस््थथिति  
•	 मानसून के विभिन्न पहलुओं मेें गतिशीलता के बावजूद इसके पैटर््न मेें स््थथिरता 

का तत््व भी देखा जा सकता है जैसे अत््यधिक भारी वर््षषा की घटनाएं एक निश््चचित 
क्षेत्र मेें ही देखने को मिलती हैैं विशेषकर बंगाल से गुजरात के बीच फैले एक 
गलियारे के इर््द गिर््द ।   

•	 नई खोज यह है कि यह गलियारा वर््ष 1901 से वर््ष 2019 तक अपरिवर््ततित 
रहा है।

मानसून स््थथिरता
•	 पारंपरिक सांख््ययिकीय पद्धतियाँ वर््षषा केेंद्ररों के कई लक्षणोों (नोड््स) के बीच के 

जटिल संबंधोों को नज़रअंदाज कर देती हैैं।
•	 अध््ययन से पता चला कि सबसे सक्रिय नोड््स ने एक सदी से भी अधिक समय 

से इस 'राजमार््ग' का अनुसरण किया है।
•	 नोड््स, या समकालिकता के पैमाने के बीच लिंक की लंबाई लगभग 200 किमी 

के औसत मूल््य पर लगभग स््थथिर बनी हुई है।

अध््ययन का महत््व
•	 शोधकर््तताओं के अनुसार, ग््ललोबल वार््मििंग के कारण जलवायु प्रणालियोों मेें स््थथिर 

तत््व अब मौजूद नहीीं हैैं।
	� भारतीय मानसून इस तरह से आश््चर््यचकित करता रहता है कि यह भारी 

बारिश की घटनाओं के साथ-साथ इतने लंबे समय तक 'राजमार््ग' पर बना 
रह सकता है।

•	 चरम घटनाओं को अपेक्षाकृत संकीर््ण गलियारे मेें फंसाना प्रक्रिया की समझ मेें 
संभावित सुधार के लिए अच््छछी खबर है, और इससे इन समकालिक चरम वर््षषा 
की घटनाओं की बेहतर भविष््यवाणियां हो सकती हैैं।

6.4. भारत की आर््कटिक अनुसंधान की पहली सर्दी
संदर््भ

एक नवीनतम जानकारी के अनुसार, भारत का आर््कटि क रिसर््च स्टेशन हिमाद्रि अब आर््कटि क महासागर मेें स्वालबार््ड (नॉर्वे) मेें पूर ेसाल चालू रहगेा।

विवरण
•	 भारत ने अपना पहला शीतकालीन अभियान हिमाद्री के लिए रवाना किया, 

जिसमेें चार अलग-अलग संस््थथानोों (भारतीय उष््णकटिबंधीय मौसम विज्ञान 
संस््थथान, पुणे, आईआईटी-मंडी, रमन अनुसंधान संस््थथान, बेेंगलुरु और राष्ट्रीय 
ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केेंद्र, गोवा) के चार वैज्ञानिक शामिल थे। 

•	 स््ववालबार््ड द्वीप समूह उत्तरी ध्रुव के सबसे निकट मानव निवास स््थथान है।
•	 उत्तरी ध्रुव के ऊपर एक छोटे से शहर स््ववालबार््ड मेें अंतर््रराष्ट्रीय आर््कटिक 

अनुसंधान आधार पर कम से कम 10 देशोों ने स््थथायी सुविधाएं स््थथापित की हैैं।

आर््कटिक मेें भारत की मौजूदगी
•	 भारत ने वर््ष 1920 मेें पेरिस मेें स््ववालबार््ड संधि पर हस््तताक्षर किये।
•	 भारत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आर््कटिक मेें एक स््थथायी स््टटेशन स््थथापित 

करने वाले प्रमुख देशोों मेें से एक है।
•	 आर््कटिक सूक्षष्म जीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और भूविज्ञान मेें 

अध््ययन शुरू करने के लिए नाइ-एलेसुंड मेें अंतर््रराष्ट्रीय आर््कटिक अनुसंधान 
सुविधाओं का दौरा करने वाले पांच वैज्ञानिकोों वाले पहले भारतीय अभियान वर््ष 
2007 मेें शुरू हुआ।

•	 भारत के स््थथायी अनुसंधान स््टटेशन, हिमाद्री ने जुलाई 2008 मेें परिचालन शुरू 

किया, जो वर््तमान मेें हर साल लगभग 180 दिनोों के लिए संचालित होता है, अब 
तक 400 से अधिक भारतीय शोधकर््तता यहां पहुंच चुके हैैं, जिन््होोंने स््ववालबार््ड 
मेें कुल मिलाकर लगभग 200 दौरे किए हैैं।

	� अनुसंधान क्षेत्ररों मेें वायुमंडलीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी 
और जलवायु अध््ययन शामिल होोंगे।

	� वैज्ञानिक यहां सर््ददियोों मेें आर््कटिक के ऊपर बिजली गिरने, जलवायु 
परिवर््तन मेें वर््षषा की भूमिका, रेडियो फ्रीक््वेेंसी पर््ययावरण की विशेषता और 
जलवायु परिवर््तन पर एरोसोल की भूमिका का अध््ययन करेेंगे।

•	 यह अभियान ध्रुवीय रातोों (जो 24 घंटे से अधिक समय तक चलती है) के 
दौरान अवलोकन के लिए सुसज्जित किया गया है, और नॉर्वेजियन एजेेंसियोों से 
विशेष शीतकालीन गियर, परिवहन और रसद सहायता प्रदान की गई है।

अंटार््कटिका की मौजूदगी
•	 अंटार््कटिका मेें दक्षिण गंगोत्री की स््थथापना बहुत पहले वर््ष 1983 (वहां भारत के 

पहले अभियान के दो साल बाद) मेें की गई थी।
	� दक्षिण गंगोत्री अब बर््फ के नीचे डूबा हुआ है, लेकिन भारत के दो अन््य 

स््टटेशन (मैत्री और भारती) उपयोग मेें हैैं। 

6.5. आर््कटिक प्रवर््धन
संदर््भ

नवीनतम नेशनल ओसिएनक एंड एटमॉस्फे रिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) की रिपोर््ट के अनुसार, वर््ष 2023 आर््कटि क इतिहास का छठा सबसे गर््म वर््ष रहा ।               
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रिपोर््ट के मुख््य निष््कर््ष
•	 वर््ष 2023 मेें आर््कटिक मेें सबसे अधिक गर्मी दर््ज की गई, वर््ष 1979 के बाद 

से तापमान वैश््वविक औसत से लगभग चार गुना तेजी से बढ़ रहा है।
•	 गर््म होने की यह प्रवृत्ति जलवायु परिवर््तन का परिणाम है, जो पर््ययावरण संबंधी 

चिंताओं को दूर करने की तात््ककालिकता पर जोर देती है।
•	 वर््ष 1900 से पहले के विश््वसनीय रिकॉर््ड के आधार पर, पिछला वर््ष आर््कटिक 

इतिहास मेें छठा सबसे गर््म वर््ष था।
•	 रिपोर््ट एक सहयोगात््मक प्रयास था जिसमेें 13 देशोों के 82 वैज्ञानिक शामिल थे, 

जिसमेें आर््कटिक जलवायु निगरानी के वैश््वविक महत््व पर जोर दिया गया था।
•	 उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र मेें बढ़़े हुए तापमान ने गंभीर परिणामोों की एक श््रृृंखला मेें 

योगदान दिया, जिसमेें अभूतपूर््व जंगल की आग, सामुदायिक निकासी, समुद्री 
बर््फ मेें गिरावट, विनाशकारी बाढ़, खाद्य असुरक्षा और समुद्र के स््तर मेें वृद्धि 
शामिल है।

आर््कटिक प्रवर््धन
•	 आर््कटिक प्रवर््धन दुनिया के बाकी हिस््सोों की तुलना मेें आर््कटिक क्षेत्र मेें तेजी 

से गर््म होने की घटना है। यह विभिन्न प्रतिक्रिया तंत्ररों के कारण होता है जो 
ग्रीनहाउस गैसोों के प्रभाव को बढ़़ाते हैैं, जैसे समुद्री बर््फ का पिघलना, अल््बबेडो 
मेें कमी और जल वाष््प मेें वृद्धि। 

राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए)
•	 यह दनैिक मौसम परू््ववानमुान, गंभीर तफूान की चतेावनी, मत््स््य पालन प्रबंधन के लिए जलवाय ुनिगरानी, 

तटीय बहाली और समदु्री वाणिज््य का समर््थन प्रदान करना ह।ै
•	 आर््कटि क रिपोर््ट कार््ड (ARC):

	� 2006 से प्रतिवर््ष जारी किया जाने वाला, यह ऐतिहासिक अभिलेखोों के सापेक्ष आर््कटि क पर््ययावरण 
प्रणाली के विभिन््न घटकोों की वर््तमान स््थथिति पर स््पष्ट, विश्वसनीय और संक्षिप्त पर््ययावरणीय जानकारी 
के लिए एक समयबद्ध और सहकर्मी-समीक्षित स्रोत ह।ै
	� एआरसी 2023 को तीन खडंोों मेें व््यवस््थथित किया गया ह:ै महत््वपरू््ण संकेत, अन््य संकेतक, और 
शीतदशं।

बढ़ते तापमान के परिणाम
•	 समुद्री पर््ममाफ्रॉस््ट का पिघलना

	� आर््कटिक समुद्र तल के नीचे जमी हुई मिट्टी (पर््ममाफ्रॉस््ट) मेें भारी मात्रा मेें 
कार््बनिक पदार््थ होते हैैं।

	� इससे न केवल ग््ललोबल वार््मििंग बढ़ती है, बल््ककि समुद्र का अम््ललीकरण भी 
बढ़ता है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। 

•	  खाद्य  असुरक्षा
	� बढ़ता तापमान मीठे पानी के पारिस््थथितिकी तंत्र और समुद्री जीवन को बाधित 

करता है, जिससे आर््कटिक समुदायोों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

	� अलास््कका मेें सैल््मन की आबादी कम हो गई है, चिनूक और चुम सैल््मन की 
संख््यया औसत से 81% और 92% कम हो गई है।

	� इससे मत््स््य पालन बंद हो गया है और स््वदेशी समुदायोों के लिए सांस््ककृतिक 
और खाद्य असुरक्षा पैदा हो गई है।

•	 जंगल की भीषण आग 
	� कनाडा मेें वर््ष 2023 मेें अब तक का सबसे खराब जंगल की आग का 

मौसम देखा गया, जिसमेें उत्तर-पश््चचिमी क्षेत्ररों मेें 10 मिलियन एकड़ से 
अधिक भूमि जल गई।

	� उच्च तापमान, शुष््क वनस््पति और कम वर््षषा ने दुष््कर परिस््थथितियाँ पैदा 
कीीं, जिससे क्षेत्र की दो-तिहाई आबादी को स््थथान खाली करने के लिए 
मजबूर होना पड़़ा।

•	 भयानक बाढ़
	� अलास््कका मेें मेेंडेनहॉल ग््ललेशियर तेजी से पिघल रहा है, जिससे क्षेत्र मेें हर 

वर््ष बाढ़ आ रही है।
	� अगस््त 2023 मेें, एक हिमाच््छछादित झील अपने बर््फ के बांध से टूट गई, 

जिससे जूनो मेें अभूतपूर््व बाढ़ आ गई और संपत्ति की क्षति हुई।
	� यह हिमनदोों के पिघलते पानी के खतरोों और पूरे आर््कटिक मेें बाढ़ के बढ़ते 

खतरे को उजागर करता है।
•	 ग्रीनलैैंड बर््फ की चादर पिघलना

	� ग्रीनलैैंड की बर््फ की चादर (जो वैश््वविक समुद्र-स््तर वृद्धि मेें दूसरा सबसे 
बड़़ा योगदानकर््तता है) चिंताजनक दर से पिघल रही है।

	� यह पिघलना समुद्र के स््तर को बढ़़ाने मेें योगदान देता है, जिससे दुनिया भर 
के तटीय समुदायोों को खतरा होता है। 

6.6. सक्रिय भूजल संसाधन मूल््ययाांकन रिपोर््ट, 2023
संदर््भ 

हाल ही मेें, जल शक्ति मंत्रालय ने वर््ष 2023 मेें सक्रिय भूजल संसाधन मूल््याांकन रिपोर््ट जारी की।

रिपोर््ट की प्रमुख बातेें 
•	 पूरे देश मेें कुल वार््षषिक भूजल पुनर््भरण 449.08 बिलियन क््ययूबिक 

(घन) मीटर (BCM) है, जो पिछले वर््ष (2022) की तुलना मेें 11.48 
बिलियन क््ययूबिक मीटर (BCM) अधिक है।

•	 पूरे देश का वार््षषिक भूजल दोहन 241.34 बिलियन क््ययूबिक (घन) मीटर 
(BCM) है।

•	 भूजल दोहन का स््तर 59.23 प्रतिशत है।
•	 पूरे मेें देश से शामिल कुल 6553 मूल््ययाांकन इकाइयोों मेें से 4793 इकाइयोों 
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को ‘सुरक्षित’ के रूप मेें वर्गीकृत किया गया है।
•	 भूजल पुनर््भरण मेें वृद्धि के मुख््य कारण निम्नलिखित कारक हैैं: 

	� नहर से होने वाले रिसाव मेें वृद्धि
	� सिंचाई जल का वापसी प्रवाह
	� जल निकायोों/टैैंकोों और जल संरक्षण संरचनाओं से पुनर््भरण

•	 वर््ष 2022 के आँकड़ों की तुलना मेें 226 मूल््ययाांकन इकाइयोों मेें भूजल की 
स््थथिति मेें सुधार आया है।

•	 अधिक दोहन होने वाले इकाइयोों की संख््यया मेें समग्र रूप से कमी और भूजल 
दोहन की स््थथिति मेें भी कमी देखी गई है।

केेंद्रीय भूजल बोर््ड (CGWB)
•	 यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन ह।ै
•	 यह दशे मेें भूजल ससंाधनोों के विकास और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी ह।ै
•	 जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधिनियमन के साथ 1972 

मेें स््थथापित।
•	 केें द्रीय भूजल बोर््ड को शक्तियां निम््नलिखित से प्राप्त हुआ है:

	�जल (प्रदषूण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
	� पर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

भूजल पुनर््भरण
•	 यह एक महत््वपूर््ण प्रक्रिया है, जो मीठे पानी को संग्रहित करने वाले जलभृतोों 

अर््थथात, भूमिगत जल स््तरोों की परतोों को फिर से भरती है।
•	 यह तब होता है जब जल वर््षषा, सतही जल का अंतः स््ययंदन और कृत्रिम 

पुनर््भरण तकनीकोों से पानी, मिट्टी और असंतृप््त क्षेत्र जैसे विभिन्न स्रोतोों के 
माध््यम से जलभृत तक पहुँचता है।

भूजल पुनर््भरण के स्रोत
•	 अवक्षेपण: वर््षषा, बर््फबारी के अलावा इस प्रकार के अन््य रूप अवक्षेपण का 

प्राथमिक स्रोत हैैं।
•	 सतही जल रिसाव: इसमेें सतही जल निकाय जैसे झीलेें, नदियाँ और धाराएँ 

भी योगदान दे सकते हैैं।
•	 कृत्रिम पुनर््भरण तकनीकेें: कुछ क्षेत्ररों मेें जहाँ प्राकृतिक पुनर््भरण अपर््ययाप््त है, 

वहाँ भूजल आपूर््तति बढ़़ाने के लिए कृत्रिम पुनर््भरण तकनीकोों का उपयोग किया 
जाता है। इन तकनीकोों मेें निम्न शामिल हैैं:

	� जलावरोधन के जरिए अर््थथात तलब का निर््ममाण करके: तालाबोों या 
घाटियोों मेें जल को संग्रहित किया जाता है, जिससे वह समय के साथ जमीन 
मेें अंतः संचारित (मृदा मेें चला जाना) हो जाते है।

	� जल रिसाव करने वाले कुएँ: प्राकृतिक जल रिसाव प्रक्रिया को दरकिनार 
करते हुए, पानी को कुओं के माध््यम से सीधे जलभरोों (जलभृतोों) तक 
पहुँचाया जाता है।

	� घाटियोों के पुनर््भरण के जरिए: जब मानव-निर््ममित घाटी पानी से भर जाते 
हैैं, तब इससे जल रिसाव को बढ़़ावा मिलता है।

भूजल पुनर््भरण का महत््व
•	 सतत जल संसाधन प्रबंधन: जलभृतोों का पुनर््भरण के जरिए दीर््घकालिक 

जल की कमी को रोका जा सकता है।

•	 जल की गुणवत्ता का संरक्षण: यह दूषित पदार्थथों की मात्रा को कम करने के 
साथ-साथ जलभृतोों मेें प्रदूषकोों की सांद्रता को कम करके पानी की गुणवत्ता मेें 
सुधार करने मेें मदद कर सकता है।

•	 पारिस््थथितिकी तंत्र का समर््थन: भूजल पौधोों की वृद्धि के लिए आवश््यक जल 
प्रदान करता है। इसके अतिरिक््त, यह आर्दद्रभूमि, वनोों और तटवर्ती क्षेत्ररों सहित 
विभिन्न पारिस््थथितिक तंत्ररों का समर््थन करता है।

•	 आर््थथिक लाभ: भूजल कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी का एक 
महत््वपूर््ण स्रोत है।

भारत मेें भूजल की कमी के प्रमुख कारण
•	 सिंचित क्षेत्र का विस््ततार: हरित क््राांति के कारण भूजल की माँग मेें तेजी से 

बढ़ोतरी हुई है।
•	 अधिक उपज देने वाली किस््म (HYV) की फसलेें: अधिक उपज देने 

वाली किस््म (HYV) की फसलोों को पारंपरिक फसलोों की तुलना मेें अधिक 
जल की आवश््यकता होती है।

•	 बिजली और डीजल पर सब््ससिडी: इसके कारण भूजल को बाहर निकालना 
किफायती है, जिससे इसका अत््यधिक दोहन होता है।

•	 भूजल प्रदूषण: कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष््टोों और सीवेज के प्रदूषक 
भूजल को दूषित करने के साथ-साथ इसे अनुपयोगी बना सकते है।

•	 प्राकृतिक कारक: भारत मेें भूजल की कमी के प्राकृतिक कारणोों मेें जलवायु 
परिवर््तनशीलता (असमान वर््षषा और सूखा) और वनोों की कटाई शामिल हैैं, 
जैसे -

	� महाराष्टट्र का मराठवाड़़ा सूखा ग्रस््त क्षेत्र है, जिसके परिणामस््वरूप भूजल 
के स््तर मेें कमी हो सकती है।

  भूजल संरक्षण हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई पहलेें  
•	 भूजल विनियमन दिशानिर्देश: यह निर्देश ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (No 

Objection Certificates-NOCs) के माध््यम से निष््कर््षण को नियंत्रित 
करता है।

•	 जल शक््तति अभियान (JSA): यह मानसून के मौसम के दौरान वर््षषा का 
संचयन को बढ़ाने, पुनर््भरण संरचनाएँ का निर््ममाण करने के साथ-साथ वाटरशेड 
प्रबंधन को बढ़़ावा देता है।

राज््योों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पहल
•	 मखु््यमतं्री जल स््ववावलंबन अभियान: राजस््थथान
•	 जलयकु्त शिबर: महाराष्टट्र
•	 सजुलाम सफुलाम अभियान: गजुरात
•	 मिशन काकतीय: तेलंगाना
•	 नीरू चटे्टू: आधं्र प्रदशे

•	 कुदिमारमथ योजना: तमिलनाडु

•	 अमृत सरोवर मिशन: इसके तहत प्रत््ययेक जिले मेें 75 जल निकायोों का 
विकास और कायाकल््प किया जाना है।

•	 अटल भूजल योजना: इसका उद्देश््य जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्ररों 
मेें भूजल प्रबंधन मेें सुधार करना है।
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6.7. इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज््ववालामुखी हुआ सक्रिय
वर््तमान संदर््भ

हाल ही मेें, जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी मेें विस्फोट हुआ, इसके बाद 3,000 मीटर तक इसकी राख फैल गई।

विवरण 
•	 इंडोनेशिया मेें लगभग 130 सक्रिय ज््ववालामुखी हैैं।

राख की बारिश 
•	 यह ज््ववालामखुी विस््फफोट के दौरान होने वाली एक सामान््य घटना ह।ै
•	 यह राख को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है जो कि बारिश के रूप मेें जमीन पर 

गिर सकती ह।ै
•	 यह एक प्रकार का अवरोध (बाँधा) हो सकता है, क््योोंकि इसकी वजह से देखना और साँस लेना 

मशु््ककिल हो सकता ह।ै यह फसलोों और पशधुन को भी नकुसान पहुचँा सकता ह।ै

ज््ववालामुखी
•	 यह पृथ््ववी की पपड़़ी अर््थथात, भूपर््पटी (क्रस््ट) मेें एक विवर या छिद्र है, 

जिसमेें से गर््म पिघली हुई चट्टान, राख और गैस निकलती है।
•	 ज््ववालामुखी तब बनते हैैं जब मैग््ममा, पृथ््ववी की सतह के नीचे की पिघली हुई 

चट्टान, सतह की ओर बढ़ती है। जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है, तो मैग््ममा 
भूपर््पटी (क्रस््ट) के माध््यम से फट जाता है, जिससे ज््ववालामुखी का निर््ममाण 
होता है। 

6.8 तटीय अपरदन 
संदर््भ

हाल ही मेें, केें द्रीय पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा को बताया गया कि भारत की 6,632 किलोमीटर लंबी तटरखेा का एक-तिहाई 
भाग अपरदन के प्रति संवेदनशील ह।ै

रिपोर््ट 
•	राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केेंद्र (एनसीसीआर), पृथ््ववी विज्ञान 

मंत्रालय का एक संबद्ध कार््ययालय, भारतीय तट के साथ तटरेखा 
परिवर््तन की निगरानी करता है।

•	इसने तटीय प्रबंधन रणनीति के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए नौ 
तटीय राज््योों और दो केेंद्रशासित प्रदेशोों के साथ वर््ष 1990 से वर््ष 2018 
तक 28 वर्षषों के उपग्रह डेटा का उपयोग करके भारतीय तट के लिए एक 
राष्ट्रीय तटरेखा परिवर््तन मूल््ययाांकन मानचित्रण किया है।

•	यह देखा गया है कि भारतीय तटरेखा का 33.6% हिस््ससा अपरदन 
के प्रति संवेदनशील था, 26.9% अभिवृद्धि (बढ़ रहा) के अधीन था 

और 39.6% स््थथिर स््थथिति मेें था।

राज््यवार रिपोर््ट
•	 नेशनल सेेंटर फॉर सस््टटेनेबल कोस््टल मैनेजमेेंट (NCSCM) द्वारा 

अपरदन का सामना कर रहे समुद्र तटोों पर एक राज््य-वार अध््ययन किया गया है।
•	 इस अध््ययन मेें पाया गया कि आंध्र प्रदेश मेें सर्वेक्षण किए गए 116 समुद्र 

तटोों मेें से 35 समुद्र तट अपरदन के प्रति संवेदनशील हैैं और बाकी समुद्र 
तट अपरदन की ओर अग्रसर हैैं, जबकि गोवा मेें सर्वेक्षण किए गए 50 समुद्र 
तटोों मेें से 22 समुद्र तट अपरदन और 28 अपरदन की और अग्रसर हैैं।

•	 महाराष्टट्र मेें सर्वेक्षण किए गए 31 मेें से 21 समुद्र तट और केरल मेें सर्वेक्षण 

ज््ववालामुखी
•	 भारत मेें 70 से अधिक निर््ववापित (विलुप्त) ज््ववालामुखी (extinct volcanoes) हैैं, जिनमेें से 

अधिकांश दशे के पश्चिमी भाग मेें मिलते हैैं।
•	 भारत मेें भी कुछ सक्रिय ज््ववालामखुी पाए जाते हैैं, जिनमेें अंडमान सागर मेें बैरेन (बैरन) द्वीप भी 

शामिल ह,ै जबकि निकोबार द्वीप समूह मेें नारकोोंडम अब निष्क्रिय है।
ज््ववालामखुी के स््वरूप
•	 सक्रिय ज््ववालामखी वे हैैं जो हाल ही मेें फूटे हैैं और भविष््य मेें विस््फफोट का एक बड़़ा खतरा पैदा 

करते हैैं। सक्रिय ज््ववालामखुियोों के उदाहरण माउंट एटना, माउंट वेसवुियस, माउंट सेेंट हेलेेंस और माउंट 
मेरापी हैैं।

•	 प्रसपु्त ज््ववालामखी वे होते हैैं जिनमेें लंबे समय से विस््फफोट नहीीं हुआ ह ैलेकिन फिर भी भविष््य मेें 
फूटने की संभावना बनी रहती ह।ै सपु्त ज््ववालामखुियोों के उदाहरण माउंट फ़़ूज ी, माउंट किलिमजंारो और 
माउंट रेनियर हैैं।

•	 विलुप्त ज््ववालामखी वे हैैं जो हजारोों वर्षषों से नहीीं फूटे हैैं और जिनके दोबारा फूटने की कोई संभावना 
नहीीं ह।ै विलपु्त ज््ववालामखुियोों के उदाहरण माउंट केन््यया, माउंट स््ललेमिश और एडिनबर््ग कैसल रॉक हैैं।

•	 सिडंर शंकु (Cinder cones)  
	� मेक््ससिको का परिकटिन ज््ववालामखी 
	�संयकु्त राज््य अमेरिका के एरिज़़ोना का सनसेट क्रेट र ज््ववालामुखी 
	�अल साल््ववाडोर का डी सैन साल््ववाडोर ज््ववालामुखी

•	 शील््ड ज््ववालामुखी (Shield volcanoes) 
	�संयकु्त राज््य अमेरिका के हवाई द्वीप का मौना लोआ 
	�संयकु्त राज््य अमेरिका के हवाई द्वीप का मौना केआ/कीआ 
	� प्रशांत महासागर का तामू मासिफ ज््ववालामुखी 

•	 मिश्रित ज््ववालामुखी (Composite volcanoes)
	�जापान का माउंट फ़़ू जी 
	�संयकु्त राज््य अमेरिका के वाशिगंटन का माउंट रेनियर  

	� इक््ववाडोर का माउंट कोटोपैक््ससी
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किए गए 22 मेें से 13 समुद्र तट अपरदन के प्रति संवेदनशील हैैं।  
•	 तमिलनाडु मेें 21 मेें से 9 और कर््ननाटक मेें सर्वेक्षण मेें शामिल 18 मेें से 

13 समुद्र तटोों को अपरदन का सामना करना पड़़ा है।

अपरदन के कारक
•	 एनसीसीआर के अनुसार, तटरेखा मेें  परिवर््तन  प्राकृतिक और मानवीय 

गतिविधियोों का संयुक््त प्रभाव था।
•	 इन प्राकृतिक शक््ततियोों के  के साथ साथ मानवीय गतिविधियां जैसे  तट के 

किनारे भूमि सुधार, बंदरगाह विकास, झीींगा पालन, नदी जलग्रहण क्षेत्ररों एवं 
जलक्षेत्ररों  पर बांध बनाना एवं उसे मोड़ना और अपतटीयनिष््कर््षण, रेत खन 
प्रायः तटीय क्षरण को बढ़़ा देती हैैं।

•	 प्राकृतिक कारक: छोटे पैमाने की (अल््पकालिक) घटनाएं, जैसे- तूफान, 
नियमित तरंग क्रिया, ज््ववार और हवाएं या बड़़े पैमाने पर (दीर््घकालिक) 
घटनाओं जैसे हिमनद या ओरोजेनिक चक्ररों की प्रतिक्रिया मेें जो महत््वपूर््ण 
रूप से समुद्र का स््तर बदल सकते हैैं (वृद्धि/गिरावट) और विवर््तनिक 
गतिविधियाँ जो तटीय भूमि के धंसने या उभरने का कारण बनती हैैं।

तटीय अपरदन का प्रभाव
•	 तटीय अपरदन आबादी के लिए एक खतरनाक खतरा बन गया है और, 

अगर हमने तत््ककाल कदम नहीीं उठाए, तो हम समुद्र मेें अधिक भूमि और 
बुनियादी ढांचे को खो देेंगे।

•	 क्षति अपरिवर््तनीय होगी। तटीय लोगोों को सबसे अधिक खामियाजा भुगतना 
पड़़ेगा, विशेषकर गाँव और हाल ही मेें स््थथापित की गई बस््ततियाँ, जिनमेें इमारतेें, 
होटल और रिसॉर््ट शामिल हैैं, जो खतरे मेें हैैं।

•	 मछली पकड़ने वाले समुदायोों की आजीविका पर घटती हुई तटरेखा 
प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

सरकार  की पहलेें 
•	 सरकार द्वारा तटीय विस््ततार और समुद्री क्षेत्ररों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए और 

मछुआरोों और अन््य स््थथानीय समुदायोों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश््चचित करने 
के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019 लाया गया।

	� इस अधिसूचना मेें भारत की तटरेखा को अतिक्रमण और अपरदन से बचाने 
के लिए तटीय क्षेत्ररों की विभिन्न श्रेणियोों के साथ नो डेवलपमेेंट जोन 

(NDZ) का भी प्रावधान किया गया है।
•	 तटीय क्षेत्ररों को अपरदन से बचाने के लिए मैैंग्रोव वृक्षारोपण, शेल््टरबेल््ट 

वृक्षारोपण और जियो-ट्यूब (ओडिशा मेें पेेंथा गांव) की स््थथापना जैसी पहल 
की गई है।

•	संवेदनशील भागोों मेें तटीय सुरक्षा उपायोों के डिजाइन और तटरेखा 
प्रबंधन योजनाओं की तैयारी मेें तटीय राज््योों को तकनीकी सहायता 
प्रदान की गई है।

•	 पर््ययावरण, वन और जलवायु परिवर््तन मंत्रालय ने देश के पूरे तट के लिए 
खतरे की रेखा का रेखांकन किया है।

•	 जल शक््तति मंत्रालय की बाढ़ प्रबंधन योजना मेें समुद्री अपरदन रोधी 
योजनाएं भी सम््ममिलित हैैं, जिसकी योजना और कार््ययान््वयन राज््य सरकारोों द्वारा 
राज््योों की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधनोों के साथ किया जाता है।

•	 केेंद्र सरकार देश मेें वन और वृक्ष आवरण बढ़़ाने के लिए कई योजनाएं लागू 
कर रही है, जिसमेें तटीय क्षेत्ररों मेें मैैंग्रोव का क्षरण रोकने के लिए भी शामिल है।

	� ‘मैैंग्रोव और मूंगे की चट्टानोों के संरक्षण और प्रबंधन’ की योजना केेंद्र 
और राज््योों के बीच 60:40 फंड-साझाकरण के आधार पर कार््ययान््ववित 
की जा रही है।

•	 मिष््टटी योजना: समुद्र तट के किनारे और लवणीय भूमि पर मैैंग्रोव 
वृक्षारोपण के लिए तटरेखा आवास और वास््तविक आय के लिए मैैंग्रोव 
पहल (मिष््टटी) शुरू की जाएगी। यह तटीय अपरदन को रोकने के साथ-साथ 
तटीय जैव विविधता को बढ़़ाने मेें भी मदद करेगा।

आगे की राह
•	 समुद्र तट की देखभाल: तटरेखा को पुनर््स्थथापित करने और बढ़़ाने के लिए 

नष््ट हुए समुद्र तटोों पर रेत या अन््य तलछट लाकर फैलाना।
•	 सख््त संरचनाएं: लहरोों द्वारा अपरदन रोकने के लिए भौतिक बाधा स््थथापित कर 

समुद्री दीवारोों, बाँधोों और दीवार का निर््ममाण करना।
•	 अपतटीय संरचनाओं और पानी मेें फैली संरचनाओं: तरंग ऊर््जजा को नष््ट 

करने और अपरदन को कम करने के लिए अपतटीय संरचनाओं (ब्रेकवाटर््स) 
या पानी मेें फैली संरचनाओं (ग्रोइन््स) का निर््ममाण करना।

•	 निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: तटीय परिवर््तनोों पर नज़र रखने 
और संभावित अपरदन की घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के 
लिए निगरानी प्रणाली लागू करना।

6.9. औद्योगिक आपदा
 संदर््भ

हाल ही मेें, सूरत मेें रासायनिक संयंत्र मेें रखे ज्वलनशील रसायनोों के रिसाव के  चलते  एक बड़़े टैैंक मेें विस्फोट के बाद आग लग गई।

 औद्योगिक आपदा
•	 1948 फ़़ैक््टरी अधिनियम के तहत, किसी औद्योगिक दुर््घटना को एक 

औद्योगिक स््थथान मेें एक घटना के रूप मेें परिभाषित किया गया है जो 
किसी व््यक््तति की मृत््ययु/शारीरिक चोट का कारण बनती है, जिससे वह 
अगले 48 घंटोों मेें फिर से काम शुरू करने के लिए अयोग््य हो जाता है।

•	 रासायनिक विनिर््ममाण संयंत्ररों, तेल क्षेत्ररों और रिगोों, रिफाइनरियोों, 
भंडारण सुविधाओं, खदानोों, अपशिष््ट निपटान सुविधाओं और 
प्रबंधन सुविधाओं सहित औद्योगिक स््थथान, ऐसी दुर््घटनाओं के लिए 

मुख््य क्षेत्र हैैं। 

औद्योगिक आपदाओं की वजह
•	 औद्योगिक सुरक्षा मानदंडोों का अनुपालन न करना, मुख््यतः असंगठित 

क्षेत्र मेें।
•	 भूमिकाओं और जिम््ममेदारियोों पर कानूनी स््पष््टता का अभाव क््योोंकि राज््य बड़़े 

पैमाने पर रोकथाम, तैयारियोों और शमन प्रयासोों के बारे मेें अनभिज्ञ हैैं।
•	 जवाबदेही तय करने के लिए जुर््ममाने के प्रावधान पर््ययाप््त कड़़े नहीीं हैैं। 



आपदा प्रबंधन

December 2023 53

सार््वजनिक दायित््व अधिनियम भी पर््ययाप््त मजबूत नहीीं है।
•	 नियतकालिक सुरक्षा जांच प्रायः छोड़ दी जाती है।
•	 उद्योग मेें उपयोग किए जाने वाले डिज़़ाइन और प्रौद्योगिकियां पुरानी हो चुकी हैैं।
•	 गैसोों और कार््बनिक विलायकोों की उपस््थथिति उद्योगोों को आग और 

विस््फफोटोों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
•	 घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्ररों मेें स््थथित औद्योगिक सुविधाओं से आपदा 

की स््थथिति मेें मृतकोों की संख््यया और क्षति की संभावना बढ़ जाती है।
भारत मेें प्रमुख औद्योगिक आपदाएँ:

•	 भोपाल गैस त्रासदी, 1984 हवा मेें लगभग 40 टन जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस 
के रिसाव के कारण हुई थी।

•	 भगजन गैस और तेल रिसाव, 2020 असम मेें इडंियन ऑयल कॉरपोरेशन के भगजन ऑयलफील््डड््स 
मेें हुआ, जिसके परिणामस््वरूप प्राकृति क गैस और तेल का रिसाव हुआ और बाद मेें आग लग गई।

•	 एनटीपीसी ऊंचाहार पावर प््ललाांट बॉयलर विस््फफोट (2017) के परिणामस््वरूप मौतेें हुई और लोग 
घायल हुए।

•	 विशाखापत्तनम मेें एलजी पॉलिमर रासायनिक संयंत्र मेें विजाग गैस रिसाव (2020) हुआ, जिससे 
स््टटाइरीन गैस रिसा था।

औद्योगिक/रासायनिक आपदाओं से निपटने के प्रावधान
•	 फ़़ैक््टरी अधिनियम, 1948

	� इस अधिनियम मेें औद्योगिक दुर््घटनाओं को रोकने और कार््यस््थल सुरक्षा 
सुनिश््चचित करने के लिए उठाए जाने वाले उपायोों की रूपरेखा तैयार की 
गई है।

•	 पर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
	� खतरनाक पदार्थथों से निपटने वाले उद्योगोों को पर््ययावरणीय मानदंडोों का 

पालन करना और आवश््यक मंजूरी प्राप््त करना आवश््यक है।
•	 सार््वजनिक दायित््व बीमा अधिनियम, 1991 

	� यह अधिनियम खतरनाक पदार्थथों का उपयोग करते समय होनेवाली 
दुर््घटनाओं से प्रभावित व््यक््ततियोों को तत््ककाल राहत प्रदान करने के लिए 
सार््वजनिक दायित््व बीमा प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

•	 रासायनिक दुर््घटनाएँ (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) 
नियम, 1996

	� ये नियम पर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए 
थे, जिसका उद्देश््य रासायनिक दुर््घटनाओं को रोकना और कम करना है।

	� खतरनाक रसायनोों का प्रबंधन करने वाले उद्योगोों को रासायनिक दुर््घटनाओं 
से निपटने के लिए ऑन-साइट और ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाएँ 
तैयार करने और लागू करने की आवश््यकता होती है।

•	 रासायनिक आपदाओं (औद्योगिक) पर एनडीएमए दिशानिर्देश।
•	 व््ययावसायिक सुरक्षा, स््ववास््थ््य और कार््य परिस््थथितियाँ संहिता, 2020:

	� इसमेें कार््यस््थल मेें सुरक्षा, कल््ययाणकारी उपाय और गैर-अनुपालन हेतु दंड 
से संबंधित प्रावधान शामिल हैैं।

•	 एमसी मेहता बनाम भारत संघ
	� भारत के उच्चतम न््ययायालय ने ‘पूर््ण दायित््व सिद््धाांत’ की शुरुआत की, 

अर््थथात, खतरनाक गतिविधियोों मेें शामिल कोई भी उद्योग जो किसी दुर््घटना 
के माध््यम से पर््ययावरण या लोगोों को नुकसान पहुंचाता है, उसे उत्तरदायी 
ठहराया जाएगा।

आगे की राह
•	 सख््त नियामक अनुपालन

	� औद्योगिक सुरक्षा, पर््ययावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन से संबंधित 
मौजूदा नियमोों को लागू करना और सशक््त करना।

	� उद्योग सुरक्षा मानकोों का अनुपालन सुनिश््चचित करने के लिए  नियमित 
ऑडिट और निरीक्षण किए जाने चाहिए।

•	 आपातकालीन तत््परता और अनुक्रिया
	� आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाओं को विकसित और नियमित 

रूप से अद्यतन करना।
	� यह सुनिश््चचित करने के लिए अभ््ययास और बनावट प्रक्रिया आयोजित करना 

जिससे कर््मचारी और आपातकालीन उत्तरदाता विभिन्न आपदा परिदृश््योों से 
निपटने के लिए अच््छछी तरह से तैयार रहेें।

•	 सामुदायिक भागीदारी
	� आपदा प्रबंधन योजना मेें स््थथानीय समुदायोों को शामिल करना।
	� निवासियोों को संभावित जोखिमोों, निकासी योजनाओं और आपातकालीन 

संपर््क जानकारी के बारे मेें सूचित करने के लिए संचार चैनल स््थथापित 
करना। नियमित सुरक्षा अभ््ययासोों मेें सामुदायिक भागीदारी को प्रोत््ससाहित 
करना।

•	 प्रोत््ससाहन और जुर््ममाना
	� सुरक्षा और पर््ययावरणीय स््थथिरता को प्राथमिकता देने वाले उद्योगोों के लिए 

प्रोत््ससाहन की एक प्रणाली लागू करना।
	� साथ ही, निवारक बनाने और जिम््ममेदारी की संस््ककृति को प्रोत््ससाहित करने के 

लिए उल््ललंघन होने पर जुर््ममाना लगाना।

6.10. वैश््वविक नदी शहर गठबंधन
संदर््भ

हाल ही मेें, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस (GRCA) की शुरुआत की।

ग््ललोबल रिवर सिटीज़ अलायंस 
•	 भारत के रिवर सिटीज एलायंस से प्रेरित नौ देशोों ने ग््ललोबल रिवर सिटीज़ 

अलायंस को दुबई मेें संयुक््त राष्टट्र जलवायु परिवर््तन सम््ममेलन COP28 मेें 
शुरू किया।

	� अन््य आठ राष्टट्र डेनमार््क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैैंड, 
मिस्र और घाना हैैं।

•	 जल शक््तति मंत्रालय के तहत एनएमसीजी, गठबंधन गतिविधियोों की प्रारंभिक 

गति उत््पन्न करने के लिए जीआरसीए के सचिवालय की भूमिका निभाएगा 
जिसमेें जानकारी का आदान-प्रदान, क्षमता विकास, उच्च स््तरीय बढ़़ावा और 
सदस््य शहरोों के बीच द्विपक्षीय बातचीत शामिल होगी।

•	 वित्तपोषण संस््थथा (Funding Agency): विश््व बैैंक, एशियाई विकास 
बैैंक और एशियाई इंफ्रास्टट्रक््चर इन््ववेस््टमेेंट बैैंक ने भी इस पहल के लिए अपना 
समर््थन देने का वादा किया है।
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उद्देश््य
•	 सहयोग के हिस््ससे के रूप मेें, एक व््ययापक जल निगरानी कार््यक्रम, शहरी क्षेत्ररों के 

पुनर््ननिर््ममाण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और सतत शहरी विकास 
के लिए जलीय पारिस््थथितिकी तंत्र को बहाल करना।

•	 जीआरसीए का शुभारंभ नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा मेें 
वैश््वविक प्रयासोों मेें एक महत््वपूर््ण कदम का प्रतीक है।

•	 यह शहरोों को एक-दूसरे की सफलताओं और असफलताओं से सीखने के साथ-
साथ लोगोों को नदियोों से जोड़ने मेें सक्षम बनाएगा।

•	 हरित स््थथानोों के महत््व पर जोर देते हुए शहरी जंगलोों और नदियोों से जुड़़ी झीलोों 
को बहाल करने की पहल का विस््ततार किया गया है।

नमामि गंगे कार््यक्रम
•	 नमामि गंगे कार््यक्रम केें द्र सरकार की एक प्रमखु पहल ह ैऔर इसे राष्ट्रीय स््वच््छ गंगा मिशन द्वारा 

कार््ययान््ववित किया गया था।
•	 इसकी शरुुआत जनू 2014 मेें गंगा के संरक्षण और कायाकल््प करने के उद्देश््य से की गई थी।

राष्ट्रीय स््वच््छ गंगा मिशन
•	 राष्ट्रीय स््वच््छ गंगा मिशन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप 

मेें सचूीबद्ध किया गया था।
•	 इसने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (NGRBA) की कार््ययान््वयन शाखा के रूप मेें कार््य किया, जिसे 

पर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानोों के तहत गठित किया गया था।

रिवर सिटीज़ अलायंस 
•	 रिवर सिटीज़ अलायंस (नदी शहर गठबंधन), भारत मेें नदी शहरोों के लिए 

शहरी नदियोों के स््थथायी प्रबंधन हेतु विचार करने, चर््चचा करने और जानकारी का 

आदान-प्रदान करने के लिए एक समर््पपित मंच है।
•	 दुनिया मेें अपनी तरह का यह पहला गठबंधन है, जो दो मंत्रालयोों यानी जल 

शक््तति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलोों के मंत्रालय की सफल साझेदारी 
का प्रतीक है।

•	 गठबंधन तीन व््ययापक विषयोों- नेटवर््कििंग, क्षमता निर््ममाण और तकनीकी 
सहायता पर ध््ययान केेंद्रित करेगा।

	� गठबंधन का सचिवालय एनएमसीजी के सहयोग से नेशनल इंस््टटीट्यूट 
फॉर अर््बन अफेयर््स (NIUA) मेें स््थथापित किया जाएगा।

•	 रिवर सिटीज अलायंस मेें भाग लेने वाले शहर:
	� देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगुसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, 

बरहामपुर, हुगली-चिनसुराह, हावड़़ा, जंगीपुर, महेशतला, राजमहल, 
साहिबगंज, अयोध््यया, बिजनोर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मथुरा-वृंदावन, 
मिर््ज़़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश््वर, हैदराबाद, 
पुणे, उदयपुर और विजयवाड़़ा।

•	 रिवर सिटीज एलायंस के पास वर््तमान मेें भारत मेें 142 नदी शहर हैैं और यह 
सदस््योों के लिए उनकी प्रशासनिक सीमाओं के भीतर शहरी नदियोों की स््थथिति 
को बढ़़ाने से संबंधित पहलुओं पर चर््चचा करने के लिए एक समर््पपित मंच के रूप 
मेें कार््य करता है।
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7. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी
7.1. चंद्रयान-4

संदर््भ
हाल ही मेें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आने वाले चार वर्षषों मेें चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान-4 प्रक्षेपित करने की योजना बनाई ह।ै

चंद्रयान-4 ☻मिशन का उद्देश््य 
•	 इस मिशन का लक्षष्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना है। यह भारत को 

अंतरिक्ष अन््ववेषण मेें अग्रणी संगठन के रूप मेें चिह्नित करेगा।
•	 रोवर का अन््ववेषण क्षेत्र 1 किमी x 1 किमी होगा, जो चंद्रयान-3 के 500 

मीटर x 500 मीटर से काफी बड़़ा है।

मिशन के समक्ष चुनौती 
•	 चंद्रयाण मिशन मेें चुनौती बढ़ जाती है क््योोंकि मिशन का लक्षष्य चंद्रमा के किनारे 

पर एक सटीक लैैंडिंग है (पृथ््ववी से दिखाई देने वाली दृश््यमान चंद्र डिस््क का 
किनारा अर््थथात एक ऐसा क्षेत्र  जहां अभी तक कोई नहीीं पँहुच पाया है ] 

•	 यह मिशन अपने पूर््ववर्ती की तुलना मेें अधिक जटिल होने की उम््ममीद है। जहां 
चंद्रयान-3 मेें 30 किलो का रोवर था, वहीीं चंद्रयान-4 मेें 350 किलो का भारी-
भरकम रोवर उतारने की योजना है। 

आवश््यक तकनीकेें
•	 नमूना-वापसी मिशन के लिए, हमने लैैंडिंग के लिए जो तकनीक विकसित की 

है, उससे कहीीं अधिक तकनीक की आवश््यकता है।
•	 • चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने के लिए एक रोबोटिक आर््म ,
•	 • चंद्रमा और पृथ््ववी की कक्षा मेें डॉकिंग के लिए तंत्र
•	 • निरंतर बिजली आपूर््तति के लिए अति उच्च घनत््व ऊर््जजा भंडारण तंत्र ।
•	 • नमूनोों के स््थथानांतरण और जलने के बिना वायुमंडल मेें पुनः प्रवेश के लिए 

तंत्र।
इसरो द्वारा वि जन 2047 के लि ए अन््य मिशन और प्रौद्योगिकियोों पर किए 
जा रहे कार््य

•	 भारतीय अंतरिक्ष स््टटेशन (बीएएस): भारत का नियोजित अंतरिक्ष स््टटेशन जो 
रोबोट की मदद से प्रयोग करने मेें सक्षम होगा, 2028 तक लॉन््च किया जाएगा।

•	 इन््फ्ललैटेबल हैबिटेट मॉड्यूल: इसरो एक इन््फ्ललैटेबल हैबिटेट मॉड्यूल 
विकसित करने पर भी काम कर रहा है जहां अंतरिक्ष यात्री घूम सकेेंगे और 
प्रयोग कर सकेेंगे।

•	 यह एक प्रकार का अंतरिक्ष स््टटेशन मॉड्यूल है जो कक्षा मेें लॉन््च होने के बाद 
विस््ततारित हो सकता है।

•	 इसमेें पारंपरिक कठोर मॉड्यूल की तुलना मेें कम द्रव््यमान और आयतन के 
साथ अंतरिक्ष यात्रियोों के लिए अधिक रहने की जगह प्रदान करने का लाभ है।

•	 नेक््स््ट जेनरेशन लॉन््च व््हहीकल (एनजीवीएल): इसरो नेक््स््ट जेनरेशन 
लॉन््च व््हहीकल (एनजीवीएल) डिजाइन करने पर काम कर रहा है, जिसमेें 16 
से 25 टन भार को पृथ््ववी की निचली कक्षा मेें ले जाने की क्षमता होगी।

•	 उपग्रहोों के ईंधन भरने और रखरखाव के लिए प्रौद्योगिकी: इसरो उन 
उपग्रहोों जैसी प्रौद्योगिकियोों पर भी काम कर रहा है जो अंतरिक्ष मेें अन््य उपग्रहोों 
को ईंधन भरने मेें सक्षम होोंगे और  सर््वविसर मॉड्यूल जैसे उपकरण मॉड्यूल के 
रखरखाव के लिए रोबोटिक हथियारोों का उपयोग करने मेें सक्षम होोंगे और यहां 
तक कि मॉड्यूल को प्रतिस््थथापित भी कर सकेेंगे। ।

पिछले चंद्र मिशन
•	 चंद्रयान-1 (2008): चदं्रमा पर भारत का पहला मिशन, एसडीएससी शार, श्रीहरिकोटा द्वारा 

सफलतापरू््वक प्रक्षेपित किया गया था।
	�अतंरिक्ष यान चदं्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञान और फोटो-भगूर््भभिक मानचित्रण हते ुचदं्रमा की 
सतह से 100 किमी की ऊंचाई पर चदं्रमा के चारोों ओर परिक्रमा कर रहा था।

•	 चंद्रयान-2 (2019): चदं्रयान2- मेें लैैंडर, रोवर और ऑर््बबिटर था, विक्रम लैैंडर का संपर््क  टूट जाने से 
मिशन विफल हो गया।

•	 चंद्रयान-3 (2023): चदं्रयान3- चदं्रयान2- का अनवुर्ती मिशन ह,ै जो चदं्र सतह पर सरुक्षित लैैंडिग और 
घमूने की संपरू््ण क्षमता प्रदर््शशित करता ह।ै इसमेें लैैंडर और रोवर विन््ययास शामिल हैैं।

7.2 एस्ट्रोसैट
संदर््भ: 

हाल ही मेें, एस्ट्रोसैट ने 600वेें गामा-किरण विस्फोट (Gamma-ray Burst-GRB) का सफलतापूर््वक पता लगाया ह।ै 

एस्ट्रोसैट क््यया है?
•	 यह भारत का पहला समर््पपित खगोल विज्ञान मिशन है, जिसका उद्देश््य एक््स-रे, 

ऑप््टटिकल और यूवी स््पपेक्टट्रल बैैंड मेें खगोलीय स्रोतोों का एक साथ अध््ययन 
करना है।

•	 इसका उद्देश््य न््ययूट्रॉन स््टटार ब््ललैक होल आदि वाले बाइनरी स््टटार सिस््टम मेें 
उच्च-ऊर््जजा प्रक्रियाओं को समझना है।

•	 यह विभिन्न खगोलीय पिंडोों के एक साथ बहु-तरंगदैर््घ््य अवलोकन मेें सक्षम है।

गामा-किरण विस््फफोट   
•	 गामा-किरण विस््फफोट (Gamma-ray Burst-GRB) उच्च-ऊर््जजा वाली 

प्रकाश का एक बेहद शक््ततिशाली और अल््पकालिक विस््फफोट है, जो सौरमण््डल की दूर की आकाशगंगाओं मेें होता है।
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•	 बिग बैैंग अर््थथात, महाविस््फफोट के बाद से गामा-किरण विस््फफोट (GRB) 
ब्रह््माांड मेें सबसे ऊर््जजावान और प्रकाशमान घटना है।

•	 वैज्ञानिकोों का मानना है कि गामा-किरण विस््फफोट या तो एक विशाल तारे के 
कृष््ण विवर (ब््ललैक होल) मेें समाहित होने या दो या अधिक न््ययूट्रॉन सितारोों या 

कृष््ण विवरोों  जैसे  दो सघन पिंडोों के विलय के कारण होता है।
•	 गामा-किरण विस््फफोट हमेें तारोों, आकाशगंगाओं और ब््ललैक होल की उत््पत्ति 

और विकास के साथ-साथ चरम स््थथितियोों मेें दिक््ककाल (space-time) और 
पदार््थ के गुणोों के बारे मेें जानने मेें मदद कर सकते हैैं।

7.3. वायुमंडलीय तरंग प्रयोग 
संदर््भ: 

हाल ही मेें, नासा ने अंतर््रराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक वायुमंडलीय तरगं प्रयोग (Atmospheric Wave Experiment-AWE) मिशन प्रक्षेपित किया ह।ै

वायुमंडलीय तरंग प्रयोग (AWE) 
•	 वायुमंडलीय तरंग प्रयोग (एडब््ल्ययूई) नासा का एक मिशन है जो वायुमंडलीय 

गुरुत््ववाकर््षण तरंगोों (एजीडब््ल्ययू) और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभावोों का 
अध््ययन करता है।

•	 AGW वे तरंगेें हैैं जो निचले वायुमंडल से ऊपरी वायुमंडल तक ऊपर की ओर 
यात्रा करती हैैं, जहां वे पृथ््ववी के चारोों ओर प््ललाज््ममा वातावरण को प्रभावित कर 
सकती हैैं।

•	 AWE AGWs की छवि बनाने के लिए चार इन्फ्रारेड दूरबीनोों का उपयोग 
करता है क््योोंकि वे अंतरिक्ष के किनारे पर एयरग््ललो, एक हल््कका प्रकाश उत््सर््जन 
उत््पन्न करते हैैं।

•	 AWE को 10 नवंबर, 2023 को लॉन््च किया गया था और इसे दो साल की 
अवलोकन अवधि के लिए अंतर््रराष्ट्रीय अंतरिक्ष स््टटेशन (ISS) से जोड़़ा गया था।

•	 वायुमंडलीय गुरुत््ववाकर््षण तरंगोों (AGWs) के अध््ययन का महत््व: 
ऊपरी वायुमंडल मेें गुरुत््ववाकर््षण तरंगेें जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय भंवर और अन््य 
घटनाओं को किस प्रकार से प्रभावित करती हैैं, इसकी बेहतर समझ मौसम की 
भविष््यवाणियोों और जलवायु मॉडल मेें सुधार के लिए महत््वपूर््ण हो सकती है।

अंतर््रराष्ट्रीय अंतरिक्ष स््टटेशन (ISS)
•	 अतंर््रराष्ट्रीय अतंरिक्ष स््टटेशन (ISS) मानव द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़़ा अतंरिक्ष स््टटेशन ह।ै
•	 यह पाँच देशोों [नासा (अमेरिका), रॉस््ककॉस््ममॉस (रूस), जाक््ससा (जापान), ईएसए (यरूोप) और सीएसए 

(कनाडा)] के सहयोग से बना ह।ै
•	 अतंर््रराष्ट्रीय अतंरिक्ष स््टटेशन पृथ््ववी से 400 किमी (250 मील) की औसत ऊँचाई पर पृथ््ववी की परिक्रमा 

करता ह ैऔर प्रतिदिन 15.5 कक्षाओ ंकी परिक्रमा परूी करता ह।ै
•	 अतंर््रराष्ट्रीय अतंरिक्ष स््टटेशन माइक्रोग्रैविटी और अतंरिक्ष के वातावरण मेें वैज्ञानिक अनसुंधान के लिए 

एक प्रयोगशाला के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकियोों के परीक्षण और सौरमडंल की खोज के लिए एक मचं 
के रूप मेें कार््य करता ह।ै

7.4. अग्निकुल
संदर््भ: 

हाल ही मेें, अग्निकुल (एक भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार््टअप) अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा ह,ै जो दनुिया के पहले 3डी-
प््रििं टडे इंजन से लैस ह।ै

विवरण 
•	 यह मिशन एक प्रौद्योगिकी प्रदर््शक होगा, जो अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण 

(वर््ष 2024 मेें योजनाबद्ध पहला वाणिज््ययिक प्रक्षेपण) को प्रतिबिंबित करेगा, 
लेकिन यह काफी छोटे पैमाने पर होगा।

•	 इसके अलावा, यह भारत मेें त्रि-आयामी मुद्रण (3डी प््रििंटिंग तकनीक) के 
लिए एक बड़ी उपलब््धधि है, जिसका उपयोग आमतौर पर कूल््हहे का प्रत््ययारोपण 
जैसे चिकित््ससा प्रत््ययारोपण आदि की प््रििंटिंग करने के लिए किया जाता है।

साउंडिंग रॉकेट
साउंडिग रॉकेट एक या दो चरणोों वाले ठोस प्रणोदक रॉकेट हैैं, जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय 
क्षेत्ररों का अन््ववेषण और अंतरिक्ष मेें अनुसधंान के लिए किया जाता ह।ै

अग्निकुल क््यया है?
•	 इसकी स््थथापना वर््ष 2017 मेें श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और 

आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एस.आर. चक्रवर्ती द्वारा की गई थी।
•	 यह सूक्षष्म और नैनो उपग्रहोों के लिए कक्षीय श्रेणी के रॉकेटोों का डिजाइन, 

निर््ममाण और प्रक्षेपण करता है।
•	 इन-स््पपेस (IN-SPACe) पहल के तहत हस््तताक्षरित समझौते ने अग्निबाण 

और इसके लांच पैड के निर््ममाण हेतु अग्निकुल को भारतीय अंतरिक्ष एजेेंसी 
की विशेषज्ञता और सुविधाओं तक पहुँच को स््ववीकृति दे दी।

•	 भारतीय प्रौद्योगिकी संस््थथान, मद्रास के परिसर मेें स््थथापित यह स््टटार््टअप 
छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी बन 
जाएगी।

	� ऐसा करने वाली पहली कंपनी स््ककाईरूट एयरोस््पपेस है, जिसने नवंबर, 
2022 मेें विक्रम एस (Vikram S) को प्रक्षेपित किया था।

•	 विक्रम एस गाइड रेल््स से प्रक्षेपित किया गया एक साउंडिंग रॉकेट था। 
इन-स््पपेस (IN-SPACe)

•	 यह इसरो और अतंरिक्ष-संबंधित गतिविधियोों मेें भाग लेने या भारत के अतंरिक्ष संसाधनोों का उपयोग 
करने के इच््छछु क निजी कंपनियोों के बीच एकल नोडल एजेेंसी के रूप मेें कार््य करता ह।ै

•	 इसका उद्देश््य नीतियोों को प्रोत््ससाहित करने और एक अनकूुल नियामक परिवेश की सिफारिश के माध््यम 
से अतंरिक्ष गतिविधियोों मेें निजी उद्योगोों की भागीदारी को बढ़़ाना ह।ै

अग्निबाण सॉर्टेड (उप कक्षीय प्रौद्योगिकी प्रदर््शक)
•	 अग्निबाण सॉर्टेड (Sub Orbital Technological 

Demonstrator-SorTeD) एक उच्च अनुकूलन योग््य, एक चरण 
वाला प्रक्षेपण यान है, जो लगभग 700 किमी ऊँची (पृथ््ववी की निचली 
कक्षाओं) कक्षाओं मेें 300 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने के साथ-साथ 
प््लग-एंड-प््लले कॉन््फ़़िगरेशन को सक्षम बनाता है।

•	 इसका अर््थ यह है कि इसे अंतरिक्ष मेें ले जाए जानेवाले उपग्रह के आधार पर 
बढ़़ाया या घटाया जा सकता है।
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अग्निबाण सॉर्टेड की विशेषताएँ 
•	 यह कोई साउंडिंग रॉकेट के नहीीं बल््ककि एक जटिल मशीन है।
•	 अग्निबाण लंबवत (ऊर््ध्ववाधर) रूप से उड़़ान भरेगा और उड़़ान के दौरान 

कौशल का सटीक प्रदर््शन करते हुए एक पूर््व निर््धधारित प्रक्षेप पथ का पालन 
करेगा।

•	 यह अनुकूलन योग््य प्रक्षेपण यान बनाएगा, जिसका अर््थ है कि यह यान को 
एक विशेष पेलोड आकार या उपग्रह आकार के हिसाब से तैयार करेगा। 
अर््थथात यह वन साइज़ फिट ऑल की परंपरा से हटकर जरूरत के हिसाब से 
स््वनिर््धधारित योग््य प्रक्षेपण यान है । वर््तमान मेें उपलब््ध अधिकांश प्रक्षेपण यान  
निश््चचित क्षमता वाले प्रक्षेपण यान हैैं।

अग्निलेट (Agnilet)
•	 अग्निलेट इंजन पूरी तरह से 3डी-प््रििंटेड, सिंगल-पीस, 1.4 के.एन. सेमी-

क्रायोजेनिक इंजन है। 
•	 यह इंजन प्रणोदक के रूप मेें कमरे के तापमान पर तरल मिट्टी के तेल और 

अत््यधिक ठंडे तरल ऑक््ससीजन के मिश्रण का उपयोग करता है।
•	 इसे पूरी तरह से भारत मेें डिजाइन और निर््ममित किया गया था और वर््ष 

2021 की शुरुआत मेें इसका सफलतापूर््वक परीक्षण किया गया था।
त्रि-आयामी (3-डी) प््रििंटिंग

•	 त्रि-आयामी (3डी) प््रििंटिग को योगात््मक विनिर््ममाण के रूप मेें भी जाना जाता ह,ै जो कंप््ययूटर-सहायता 
प्राप्त डिज़़ाइन पर परिकल््पपित उत््पपादोों को वास््तविक त्रि-आयामी वस््ततुओ ं मेें परिवर््ततित करने हते ु
प््ललास््टटिक और धात ुजैसी सामग्रियोों का उपयोग करता ह।ै

•	 यह सबट्रैक््टटिव मनै््ययुफैक््चरिंग (Subtractive Manufacturing) [जिसमेें धात ुया प््ललास््टटिक के टुकड़़े 
को काटना/खोखला करना शामिल ह]ै के विपरीत ह,ै जैसे- मिलिंग मशीन।

•	 पारंपरिक रूप से 3डी प््रििंटिग का उपयोग प्रोटोटाइपिंग के लिए किया जाता रहा ह।ै इसके अलावा, इससे 
कृत्रिम  अगं, स््टेेंट, डेेंटल क्राउन, ऑटोमोबाइल के हिस््ससे और उपभोक्ता से संबंधित वस््ततुओ ंआदि को 
बनाने की काफी अधिक संभावनाए ँहैैं।

योगात््मक विनिर््ममाण 
•	 योगात््मक विनिर््ममाण (Additive Manufacturing-AM) या योगात््मक परत विनिर््ममाण (Additive 

Layer Manufacturing-ALM) 3-डी प््रििंटिग का औद्योगिक उत््पपाद का नाम ह,ै यह एक कंप््ययूटर-
नियंत्रित प्रक्रिया ह,ै जो आमतौर पर परतोों मेें सामग्री संचित करके त्रि-आयामी वस््ततुओ ंका निर््ममाण 
करती ह।ै

7.5. रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन प्रणाली
संदर््भ

हाल ही मेें, दिल्ली नगर निगम ने अपशिष्ट निपटान स्थलोों पर वाहनोों की निगरानी को बढ़़ाने के लिए रडेियो फ्रीक्ववेंसी आइडेेंटिफिकेशन प्रणाली (RFID System) 
लागू की ह।ै

विवरण 
•	 इन कचरा निपटान स््थथानोों पर रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन (RFID) 

रीडर स््थथापित किए गए हैैं, जो लगभग 1,400 कचरा परिवहन वाहनोों पर 
लगे टैग को रीड करने (पढ़ने) मेें सक्षम हैैं।

•	 पहले, वजन माप और डेटा प्रविष््टटि मैन््ययुअल रूप से अर््थथात, व््यक््ततियोों द्वारा 
की जाती थी, लेकिन नई रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन (RFID) प्रणाली 
वास््तविक समय मेें डेटा प्रदान करती है, जिससे त्रुटियोों या गड़बड़़ियोों की 
संभावना कम हो जाती है।

रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन (RFID)
•	 यह एक ऐसी तकनीक है जो वस््ततुओं की पहचान करने और उनकी गति की 

निगरानी करने के लिए रेडियो तरंगोों का उपयोग करती है।
•	 इसमेें दो मुख््य घटक (टैग और रीडर) लगे हैैं।
•	 रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन (RFID) टैग: रेडियो फ्रीक््वेेंसी 

आइडेेंटिफिकेशन टैग छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैैं, जो डेटा को 
संग्रहित करते हैैं। 

	� उन््हेें विभिन्न वस््ततुओं, जैसे उत््पपादोों, जानवरोों या लोगोों से जोड़़ा जा सकता 
है। रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन (RFID) टैग को निष्क्रिय 
या सक्रिय किया जा सकता है।

	� निष्क्रिय टैग के पास कोई अपना ऊर््जजा (पॉवर) का स्रोत नहीीं होता है 
और इसे डेटा प्रेषित करने के लिए रीडर की रेडियो तरंगोों से प्राप््त ऊर््जजा पर 
निर््भर होते हैैं।

	� सक्रिय टैग के पास अपना ऊर््जजा का स्रोत होता है और यह लंबी दूरी तक 
डेटा प्रेषित कर सकता है।

•	 रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन रीडर: रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन 
(RFID) रीडर ऐसे उपकरण हैैं, जो रेडियो तरंगोों को उत््सर््जजित करते हैैं 
और रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन टैग से डेटा को प्राप््त करते हैैं।

	� वे स््थथिर या सुवाह्य (पोर्टेबल) हो सकते हैैं।
	� स््थथिर (फिक््स््ड) रीडर आमतौर पर प्रवेश द्वार या गोदाम जैसे किसी 

विशिष््ट स््थथान पर लगाए जाते है।
	� सुवाह्य (पोर्टेबल) रीडर को हाथ से पकड़़ा जा सकता है या वाहनोों पर 

लगाया जा सकता है।
•	 रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन (RFID) के काम करने का 

तरीका: जब कोई रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन टैग रेडियो फ्रीक््वेेंसी 
आइडेेंटिफिकेशन रीडर की सीमा मेें आता है, तो रीडर एक रेडियो सिग्नल 
छोड़ता है, जो टैग को सक्रिय करता है।
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	� जिसके बाद टैग अपना डेटा रीडर तक भेजता है।
	� इसके बाद रीडर उस डेटा को डीकोड करता है और उस वस््ततु की 

पहचान करता है, जिससे वह टैग जुड़़ा हुआ है।

रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन के अनुप्रयोग 
•	 आपूर््तति श््रृृंखला के प्रबंधन मेें : रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन (RFID) 

का उपयोग संपूर््ण आपूर््तति श््रृृंखला मेें वस््ततुओं के परिवहन की निगरानी करने 
के लिए किया जा सकता है। इससे दक्षता मेें सुधार करने के साथ-साथ लागत 
को कम करने मेें मदद मिल सकती है।

•	 उपयोग नियंत्रण (Access control): रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन 
का उपयोग इमारतोों और अन््य सुरक्षित क्षेत्ररों तक पहुँच को नियंत्रित करने के 
लिए किया जा सकता है।

•	 परिसंपत्ति की निगरानी: इसका उपयोग लैपटॉप और चिकित््ससा उपकरण जैसी 
मूल््यवान वस््ततुओं के स््थथान की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है।

•	 भंडार प्रबंधन: रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन का उपयोग किसी गोदाम 
या स््टटोर मेें वस््ततुओं के भंडार की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है।

•	 पशुओं की निगरानी: इसका उपयोग पशुधन और पालतू जानवरोों जैसे पशुओं 
की गतिविधियोों को निगरानी करने के लिए किया जा सकता है।

•	 लोगोों पर नज़र रखना: इसका उपयोग अस््पतालोों, जेलोों और थीम पार्ककों जैसी विभिन्न 
स््थथानोों पर लोगोों की गतिविधियोों की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है।

रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन के फायदे
•	 दक्षता को बढ़ाने और माध््यमोों के सुधार: अपशिष््टोों का संग्रह करने वाले 

वाहनोों पर लगे रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन (RFID) टैग वास््तविक 

समय मेें निगरानी डेटा प्रदान कर सकते हैैं, जिससे अपशिष््ट प्रबंधन कर््ममियोों 
के माध््यमोों मेें सुधार करने और ईंधन की खपत को कम करने मेें सक्षम बनाया 
जा सकता है।

रेडियो तरंगेें
ये एक प्रकार के विद्युत चमु््बकीय विकिरण हैैं, जो टेलीविजन, मोबाइल फोन और रेडियो जैसी सचंार 
प्रौद्योगिकियोों मेें सबसे अधिक उपयोग की जाती हैैं। ईएम स््पपेक्टट्रम (EM spectrum) मेें रेडियो 
तरंगोों की तरंगदरै््घ््य सबसे लंबी होती ह।ै

•	 वाहनोों के उपयोग और रखरखाव को बढ़ाना: इसका उपयोग वाहनोों के 
उपयोग स््वरूप की निगरानी करने, कम उपयोग वाले वाहनोों की पहचान करने 
और तदनुसार रखरखाव निर््धधारित करने के लिए किया जा सकता है।

•	 बिलिंग और राजस््व प्रबंधन को सुव््यवस््थथित करना: प्रत््ययेक ग्राहक से 
एकत्र किए गए कचरे की मात्रा को सटीक रूप से निगरानी करने के लिए इसे 
बिलिंग सिस््टम के साथ समायोजित किया जा सकता है।

•	 सार््वजनिक सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाना: इसका उपयोग वाहन की 
गतिविधियोों की निगरानी करने और अपशिष््ट निपटान स््थलोों पर अनधिकृत 
पहुँच की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

•	 अपशिष््ट विपथन मेें कमी के साथ-साथ पुनर््चक्रण दर मेें सुधार करना: 
इसका उपयोग अपशिष््ट पदार्थथों के प्रवाह को ट्रैक करने के साथ-साथ अपशिष््ट 
विपथन (डायवर््जन) और पुनर््चक्रण के अवसरोों की पहचान करने के लिए 
किया जा सकता है।

•	 पर््ययावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना: अपशिष््ट संग्रहण के माध््यमोों 
को अनुकूलित करके, वाहन उत््सर््जन को कम करके और पुनर््चक्रण (रीसाइक््ललििंग) 
दरोों को बढ़़ाकर, रेडियो फ्रीक््वेेंसी आइडेेंटिफिकेशन अपशिष््ट प्रबंधन गतिविधियोों 
के समग्र पर््ययावरणीय प्रभाव को कम करने मेें मदद कर सकता है।

7.6. पिलाटस पीसी-7 एमके II
संदर््भ: 

हाल ही मेें, तेलंगाना के दुंडिगल मेें आयोजित वायु सेना अकादमी से एक नियमित प्रशिक्षण उड़़ान के दौरान पिलाटस पीसी-7 एमके II ट्रेनर विमान के दरु््घटनाग्रस्त 
होने से भारतीय वायु सेना के दो पायलटोों की मौत हो गई।

पिलाटस पीसी-7 एमके II
•	 पिलाटस एयरक्राफ््ट लिमिटेड स््वविट््जरलैैंड के स््टैैंस मेें स््थथित एक 

एयरोस््पपेस निर््ममाता है, जिसे दुनिया भर मेें वायु सेनाओं के लिए छोटे टेक-
ऑफ और लैैंडिंग विमानोों के साथ-साथ प्रशिक्षण विमान बनाने मेें 
महारत हासिल है।

•	 इसका मूल विमान वर््ष 1970 के दशक से सेवारत्त है तथा इसके एमके 
II संस््करण वर््ष 1990 के दशक मेें नए एयरफ्रेम और अधिक उन्नत 
एवियोनिक््स के साथ पेश किया गया था।

•	 लगभग एक दशक पहले इसे वायु सेना मेें शामिल किया गया था, उसके बाद से 
यह विमान से जुड़़ी पहली दुर््घटना थी,  इस विमान ने अब तक लगभग 2 
लाख घंटे की उड़़ान भरी है।

विशेषताएँ 
•	 ये अनुक्रमिक बैठने की व््यवस््थथा (टेेंडेम सीटिंग) से लैस छोटे विंग वाले, 

टर्बो-प्रोप विमान है।

•	 इसमेें प्रैट एंड व््हहिटनी टर्बोप्रॉप (Pratt & Whitney turboprop) इंजन 
लगे होते है।

•	 यह अधिकतम 412 किमी/घंटा गति के साथ-साथ 10,000 मीटर से थोड़़ी 
अधिक ऊँचाई तक उड़ान भर सकता है।

•	 बाहरी टैैंकोों के बिना इसकी उड़ान क्षमता 1,200 किमी (उड़़ान समय के 4 घंटे 
से थोड़़ा अधिक) है।

प्रशिक्षण विमान का विवरण
•	 इस प्रशिक्षण (ट्रेनर) विमान का एक श्रेणी ह ै जिसे विशेष रूप से पायलटोों और एयरक्रू ज़ के उड़़ान 

प्रशिक्षण की सवुिधा के लिए डिज़़ाइन किया गया ह।ै
•	 नए पायलटोों के लिए आधुनिक सैन््य विमानोों मेें महारत हासिल करना बेहद कठिन होता है। 

इसलिए, उन््हेें पहले अन््य, अधिक बनुियादी विमानोों पर प्रशिक्षित किया जाता ह।ै
•	 प्रशिक्षण विमान धीमी गति से उड़ान भरते हैैं, उनमेें कम जटिल प्रणालियाँ होती हैैं, और उन््हेें स््टटालोों 

और स््पपिनोों से प्रतिरोधी और पनुर्प्राप्त करने योग््य बनाया जाता ह,ै जो नए (नौसिखिया) पायलटोों के लिए 
सबसे ज््ययादा चनुौतीपरू््ण होती ह।ै

•	 वे बहुत सस््तते भी होते हैैं, जिसके कारण वाय ुसेना कैडेटोों को प्रशिक्षित करने के लिए उन््हेें अधिक 
संख््यया मेें खरीद सकती ह।ै
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भारत का अपना स््वदेशी बुनियादी प्रशिक्षक वायुयान 
•	 मार््च मेें, रक्षा मंत्रालय ने 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर््स के लिए हिंदुस््ततान 

एयरोनॉटिक््स लिमिटेड (HAL) को 6,838 करोड़ रुपये का ऑर््डर दिया है।
	� इसे हिंदुस््ततान एयरोनॉटिक््स लिमिटेड (HAL) के विमान अनुसंधान एवं 

डिजाइन केेंद्र मेें स््वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है।
	� एचटीटी-40 एक बुनियादी प्रशिक्षण विमान है, जिसमेें चार-ब््ललेड वाले 

टर्बो-प्रोप इंजन (पीसी-7, तीन-ब््ललेड वाला) लगे है।
	� इस विमान मेें वातानुकूलित कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक््स, हॉट 

रिफ््ययूलिंग (इंजन चालू होने के साथ) और ज़ीरो-ज़ीरो इजेक््शन 
सीटेें होोंगी।

	� हिंदुस््ततान एयरोनॉटिक््स लिमिटेड (HAL) वर््ष 2025-26 मेें इस विमान 
का निर््ममाण शुरू करेगा।

7.7. जामुन की पहली जीनोम अनुक्रमण (सीक््वेेंसिंग)
संदर््भ: 

हाल ही मेें, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER), भोपाल के शोधकर््तताओ ंने जामुन के पेड़ की पहली जीनोम अनुक्रमण पूरी कर ली ह।ै

विवरण 
•	 ऐसा पहली बार हुआ है कि पौधे की इतनी बारीकी से परीक्षण और डिकोडिंग 

की गई है।
•	 इस शोध का उद्देश््य जामुन जीनोम से नई कार््ययात््मक और विकासवादी अंतर््ददृष््टटि 

प्राप््त करना था, जो इस प्रजाति के औषधीय गुणोों अर््थथात, “आधुनिक चिकित््ससा 
पद्धति मेें न््ययूट्रास््ययुटिकल तत््वोों के रूप मेें कार््य करने वाले जैविक रूप से 
सक्रिय यौगिकोों द्वारा प्रदत्त” की विस््ततृत श््रृृंखला के लिए जिम््ममेदार हो सकता है।

नैनोपोर डीएनए अनुक्रमण
•	 नैनोपोर अनकु्रमण एक अनठूी, स््कके लेबल तकनीक ह,ै जो लंबे डीएनए या आरएनए के टुकड़ों के 

प्रत््यक्ष, वास््तविक समय मेें विश्लेषण को सक्षम बनाती ह।ै
•	 यह विद्युत प्रवाह मेें परिवर््तन की निगरानी करके काम करता ह ैक््योोंकि न््ययूक््ललिक एसिड प्रोटीन नैनोपोर 

के माध््यम से प्रेषित किया जाता ह।ै
•	 इससे प्राप्त होने वाले संकेतोों  को विशिष्ट डीएनए या आरएनए अनकु्रम प्रदान करने के लिए डिकोड 

किया जाता ह।ै

10x जीनोमिक््स अनुक्रमण तकनीक
•	 10x जीनोमिक््स एकल-कोशिका आरएनए अनुक्रमण की एक माइक्रोफ््ललुइडिक आधारित पद्धति 

ह।ै इस तकनीक मेें क्रोमियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इसमेें एक उपकरण होता ह,ै जो 
उनकी नेक््स््ट जीईएम तकनीक के साथ एकल-सेल अनकु्रमण को सक्षम बनाता ह।ै

जीनोम अनुक्रमण 

•	 जीनोम अनुक्रमण (Genome sequencing) किसी जीव के जीनोम के 
डीएनए अनुक्रम को निर््धधारित करने की प्रक्रिया है।

•	 जीनोम डीएनए का एक पूरा समूह है, जिसमेें किसी जीव के सभी जीन शामिल 
होते हैैं।

मुख््य निष््कर््ष 
•	 इस जीन की अन््य दो अनुक्रमित प्रजातियोों की तुलना मेें जामुन जीनोम मेें 

जीन दोहराव की घटनाओं के परिणामस््वरूप उत््पन्न होने वाले कोडिंग 
जीन की संख््यया अधिक है, जो जामुन के प्रजाति मेें एक नियोपॉलीप््ललोइडी 
संरचना का संकेत देती है।

	� जीन का यह दोहराव जामुन को नवीन कार््य प्राप््त करने की अनुमति दे 
सकता है।

•	 इस विश््ललेषण से, जामुन के अनुकूली विकास को सुविधाजनक बनाने मेें 

शामिल प्रमुख जीनोों का पता चला है।
•	 इनमेें से, 14 जीन टेरपेनोइड््स के जैवसंश््ललेषण की अनुमति देते हैैं, 

जो पौधोों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के लिए जिम््ममेदार मेटाबोलाइट््स का एक 
विविध श्रेणी है।

•	 ये एंटीऑक््ससीडेेंट और एंटी-इंफ््ललेमेटरी गुणोों मेें भी महत््वपूर््ण भूमिका 
निभाते हैैं।

•	 शोधकर््तताओं ने ग््ललूकोसाइड््स की मौजूदगी की खोज की, जो मेटाबोलाइट््स 
की एक अन््य श्रेणी है, जो स््टटार््च को शर््करा मेें बदलने से रोकता है।

•	 कई प्रकार के प्रभावोों को सहने वाला: जामुन मेें कई प्रकार के जीन पाए जाते 
हैैं, जो पौधे को कठोर बनाने के साथ-साथ खरपतवार और कीड़ों जैसे कारकोों 
के प्रति इनके प्रभाव की सहनशीलता मेें सुधार करते हैैं, जो इसे नुकसान, 
अत््यधिक गर्मी, लवणता और सूखे को सहने योग््य बनाने मेें मदद करते हैैं।

जीनोम इंडिया प्रोजेक््ट (GIP)
•	 जीनोम इडंिया प्रोजेक््ट (GIP) का लक्षष्य एक निर्देशित जीनोम बनाने के लिए परेू भारत के नागरिकोों से 

10,000 आनवुंशिक नमनेू एकत्र करना ह।ै
•	 यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक््ट (HGP) से प्रेरित एक वैज्ञानिक पहल ह,ै जो एक अतंरराष्ट्रीय प्रयास ह,ै जिसने 

वर््ष 1990 से वर््ष 2003 के बीच परेू मानव के जीनोम को सफलतापरू््वक डिकोड किया।

जीनोम प्रयोग की आवश््यकता 
•	 पेड़ के औषधीय महत््वोों के जीनोमिक और विकासवादी आधार को समझने के लिए,

जामुन
•	 सियाजियम क््ययूमिनी, जिसे सामान््यतः जामनु के नाम से जाना जाता ह,ै एक मायर्टेसी पौधे के  

परिवार का उष््णकटिबधीय पेड़ ह।ै
•	 जामनु भारत का स््थथानीय पेड़ ह।ै
•	 जामनु का पेड़ लम््बबा और सदाबहार होता ह।ै

जामुन के फायदे
•	 न केवल आयरु्वेद बल््ककि कई नैदानिक अध््ययनोों (clinical studies) ने एटंीऑक््ससिडेेंट, आयरन 

और विटामिन सी के  उत््ककृ ष्ट स्रोत के  रूप मेें जामन के स््ववास््थ््य लाभोों को बताया गया ह।ै
•	 जामनु के फलोों के बीज के रस मेें प्रसिद्ध मधुमेह-रोधी गणु पाए जाते हैैं तथा आयुर्वेद मेें स््ववास््थ््य 

सबंंधी कई बीमारियोों के  उपचार मेें इसके  सेवन की अनुशंसा की गई है।

•	 पौधोों के माध््यमिक चयापचय माध््यम का अनुकूली विकास समझने के 
लिए दुनिया के सबसे बड़़े पौधोों के जीनोों पर भविष््य के जीनोमिक, 
विकासवादी और पारिस््थथितिक अध््ययन की सुविधाजनक हेतु ।
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7.8. जीपीएआई से संबंधित ‘नई दिल््लली घोषणापत्र’
संदर््भ: 

हाल ही मेें, 28 देशोों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियोों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (Global Partnership on Artificial Intelligence-GPAI) 
‘नई दिल्ली घोषणा’ को अंगीकृत किया ह ै

मुख््य विवरण 
•	 भारत ने इस शिखर सम््ममेलन की मेजबानी की और यह वर््ष 2024 मेें 

जीपीएआई समूह की अध््यक्षता करने के लिए तैयार है।
•	 इस घोषणापत्र की प्रतिबद्धता: यह लोकतांत्रिक मूल््योों और 

मानवाधिकारोों मेें निहित भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जिम््ममेदार 
प्रबंधन हेतु सिद््धाांतोों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष््टटि करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश््वविक भागीदारी (GPAI)
•	 यह मनुष््योों के अधिकारोों और लोकतांत्रिक मूल््योों का सम््ममान करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) 

के जिम््ममेदार विकास और उपयोग को निर्देशित करने के उद्देश््य से वर््ष 2020 मेें शुरू की गई एक 
अतंर््रराष्ट्रीय पहल ह।ै

•	 सदस््य: 28 दशेों के साथ-साथ यरूोपीय संघ।
•	 सरंचना: परिषद, संचालन समिति, सचिवालय, 2 विशेषज्ञता केें द्र।
•	 कार््य समूह: जबावदहे एआई, डेटा गवर्ननेंस, कार््य का भविष््य, नवाचार और व््ययावसायीकरण।
•	 भारत की भूमिका: संस््थथापक सदस््य, आगामी परिषद अध््यक्ष, वर््ष 2023 के शिखर सम््ममेलन का 

आयोजन।

	� इसमेें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के भरोसेमंद, जबावदेह, सतत और 
मनुष््योों पर केेंद्रित उपयोग को बढ़़ावा देने पर ध््ययान केेंद्रित किया गया है।

•	 नेतृत््व एवं उद््घघाटन: भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने इस शिखर सम््ममेलन 
का उद््घघाटन किया।

	� भारत ने जीपीएआई के निवर््तमान अध््यक्ष जापान से अध््यक्षता ग्रहण 
की।

•	 चुनौतियोों का समाधान: इसमेें गलत सूचना, दुष्पप्रचार, बेरोजगारी, 
पारदर््शशिता, निष््पक्षता, बौद्धिक संपदा, व््यक््ततिगत डेटा और 
मानवाधिकारोों के लिए खतरोों से संबंधित चिंताओं का समाधान करने की 
प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है।

•	 वैश््वविक सहयोग: विश््व स््तर पर लोगोों के लाभ के लिए एआई फैलाव और 
नियमन हेतु सर्वोत्तम समाधान खोजने के लिए आर््थथिक सहयोग और विकास 
संगठन (OECD) संसाधनोों को एकत्रित करने पर चर््चचा करता है।

•	 समावेशिता को प्राथमिकता: यह अधिकाधिक विकासशील देशोों को 
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश््वविक भागीदारी मेें शामिल होने के लिए प्रोत््ससाहित करते 
हुए, समावेशिता मेें वृद्धि की वकालत करता है।

	� सेनेगल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश््वविक भागीदारी (GPAI) के संचालन 
समिति मेें शामिल हो गया है।

•	 विषयगत प्राथमिकता– कृषि: कृषि को एआई के कार््यसूची का हिस््ससा 
बनाने मेें भारत के योगदान को मान््यता देता है।

•	 कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश््वविक भागीदारी: यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका, 
यूरोप और पूर्वी एशिया के देशोों का एक सहयोग है।

	� कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश््वविक भागीदारी मिशन: इसमेें कृत्रिम बुद्धिमत्ता 
(AI) के भरोसेमंद विकास, फैलाव (deployment) और उपयोग की 
दिशा मेें काम करने का लक्षष्य रखा गया है।

•	 समावेशी आंदोलन: यह जीपीएआई को एक समावेशी आंदोलन के रूप मेें 

महत््व देते हुए इस बात को सुनिश््चचित करने के लिए ग््ललोबल साउथ मेें देशोों का 
स््ववागत करता है कि एआई का फायदा विश््व स््तर पर पहुँचने योग््य हैैं।

सकारात््मक निहितार््थ संभावित चुनौतियाँ
•	 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर अंतर््रराष्ट्रीय 

सहयोग को बढ़ावा: यह जिम्मेदार 
और नैतिक कृत् रिम बुद्धिमत्ता (AI) ढाँचे 
के विकास पर सहयोग करने के लिए 
प्रमुख संस्थाओ ंकी मजबूत प्रतिबद्धता 
का संकेत देता ह।ै

•	 मानव पर केें द्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता 
(AI) पर अधिक ध्यान देना: यह 
कृत् रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के 
महत्व पर जोर देता ह,ै जो मानव 
अधिकारोों और मूल्ययों को बढ़ाता और 
सम्मान देता ह।ै इससे कृत् रिम बुद्धिमत्ता 
प्रणाली को बढ़़ावा मिल सकता ह,ै जो 
अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और 
निष्पक्ष होगा।

•	 अधिक समावेशिता: यह ग्लोबल 
साउथ के देशोों से व्यापक भागीदारी 
का आह्वान करता ह।ै यह इस बात को 
सुनिश्चित करता ह ैकि कृत् रिम 
बुद्धिमत्ता केवल विकसित देशोों को ही 
नहीीं बल्कि सभी को लाभान्वित कर।े

•	 कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक 
भागीदारी (GPAI) के लिए 
नेतृत्वकारी भूमिका: यह कृत् रिम 
बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी 
(GPAI) को वैश्विक कृत् रिम बुद्धिमत्ता 
(AI) परिदृश्य को आकार देने मेें एक 
अग्रणी ताकत के रूप मेें स्थापित 
करता ह।ै

•	 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मेें भरोसा और 
विश्वास को बढ़ाना: यह घोषणा 
पूर््ववाग्रह, पारदर््शशिता और जवाबदेही 
से संबंधित चिताओ ंका समाधान 
करके एआई मेें लोगोों के भरोसा और 
विश्वास बनाने मेें मदद कर सकती ह।ै

•	 कार््ययान्वयन और प्रवर््तन: इस 
घोषणा के सिद््धाांतोों को ठोस 
नीतियोों और विनियमोों मेें 
परिवर््ततित करना चुनौतीपूर््ण हो 
सकता ह।ै

•	 अलग-अलग राष्ट्रीय 
प्राथमिकताएँ: कृत् रिम बुद्धिमत्ता 
नियमन हतेु एक सतत दृष्टिकोण 
सुनिश्चित करते हुए विभिन्न देशोों 
की जरूरतोों और प्राथमिकताओ ं
को संतुलित करना काफी जटिल 
हो सकता ह।ै

•	 क्षमता निर््ममाण: विकासशील देशोों 
के पास कृत् रिम बुद्धिमत्ता का 
विकास और नियमन मेें पूरी तरह 
से भाग लेने के लिए आवश्यक 
संसाधनोों और विशेषज्ञता की कमी 
हो सकती ह।ै

•	 उभरती हुई प्रौद्योगिकी: कृत् रिम 
बुद्धिमत्ता (AI) मेें लगातार विकास 
हो रहा ह,ै तथा तकनीकी प्रगति 
के साथ तालमेल बनाए रखने के 
लिए घोषणा के सिद््धाांतोों को 
समय के साथ अपडेट (अद्यतन) 
और अनुकूलित करने की 
आवश्यकता हो सकती ह।ै

•	 भू-राजनीतिक तनाव: देशोों या 
प्रतिस्पर्धी कृत् रिम बुद्धिमत्ता 
पारिस्थितिकी तंत्र के बीच 
असहमति सहयोग मेें बाधा उत्पन्न 
करने के साथ-साथ जिम्मेदार 
कृत् रिम बुद्धिमत्ता के विकास की 
दिशा मेें किए जानेवाले प्रयास 
को धीमा कर सकता ह।ै

 जीपीएआई के लिए एक नई विषयगत प्राथमिकता के रूप मेें स््थथायी कृषि की 
सहायता करने के लिए एआई नवाचार के उपयोग को अपनाया गया है।

भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पहल
•	 स््ववास््थ््य देखभाल 



विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

December 2023 61

	� एप््ललाइड एआई रिसर््च सेेंटर (तेलंगाना): यह महामारी के प्रबंधन और 
संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने जैसे स््ववास््थ््य देखभाल समाधानोों हेतु 
एआई का उपयोग करता है।

	� राष्ट्रीय ई-गवर्ननेंस अनुभाग का "स््ववास््थ््य सेतु" ऐप: यह कोविड-19 
संपर्ककों की निगरानी करने के साथ-साथ स््ववास््थ््य जानकारी प्रदान करता है।

•	 शिक्षा 
	� युवाई (Youth for Unnati and Vikas with AI-

YUVAi) कार््यक्रम: यह कार््यक्रम युवा नवप्रवर््तकोों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता 
का प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करता है।

•	 शासन
	� एमसीए 3.0 पोर््टल: यह एआई और डेटा एनालिटिक््स का उपयोग करके 

कॉर्पोरेट अनुपालन को सुव््यवस््थथित करता है।
	� इंडिया एआई पोर््टल: यह एआई मेें दिलचस््पपी रखने वाले, विशेषज्ञञों और 

पेशेवरोों के लिए जानकारी और संसाधन प्रदान करता है।
•	 अन््य पहल

	� अमेरिका-भारत एआई पहल: यह ऊर््जजा, कृषि और अवसंरचना जैसे 
महत््वपूर््ण क्षेत्ररों मेें सहयोग तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़़ावा देता है।

	� डिजिटल इंडिया आत््मनिर््भर भारत रोडमैप 2022-2027: यह 
स््ववास््थ््य देखभाल, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्ररों पर ध््ययान केेंद्रित करते 
हुए भारत के एआई पारिस््थथितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एक दृष््टटि 
प्रस््ततुत करता है।

7.9. रोबोटिक््स
संदर््भ: 

हाल ही मेें, अमेज़न (Amazon) ने दनुिया के विभिन्न हिस्ससों मेें अपने गोदामोों मेें रोबोटिक सिस्टम की तैनाती का विस्तार करने का निर््णय लिया ह।ै

विवरण
•	 अमेज़न का लक्षष्य रोबोट की मदद से गोदाम के अंदर कार्ययों को करने और 

परिवर््तनीयता मेें महारत हासिल करना है।
•	 हालाँकि इस प्रकार की परिवर््तनीयता से रोबोट को गोदाम के अंदर की चीजोों को 

तेजी से ले जाने मेें सक्षम बनाती है, जो भारत के रोबोटिक पारिस््थथितिकी तंत्र की 
क्षमता पर सवाल खड़ा करता है।

रोबोटिक््स पर एक नजर 
•	 रोबोट के प्रकार: रोबोट के लिए भारतीय मानक ब््ययूरो के मानकोों के अनुसार, 

इसे इस परकर से वर्गीकृत किया जा सकता है :
•	 औद्योगिक रोबोट : इनका उपयोग विनिर््ममाण और असेेंबली लाइन के संचालन 

और स््वचालन अनुप्रयोगोों जैसे वस््ततुओं को  एक स््थथान से उठाने और दूसरे 
स््थथान पर रखने; संयोजन और पैकेजिंग; इस्त्री करने, काटने, या वेल््डडििंग करने 
आदि  मेें किया जाता है।

•	 सेवाओं (Services)  मेें उपयोग होने वाले रोबोट : वे व््यक््ततिगत उपयोग 
या व््ययावसायिक उपयोग मेें इस््ततेमाल होने वाले रोबोट हैैं, जो मनुष््योों या 
उपकरणोों के लिए उपयोगी कार््य करते हैैं।

•	 मेडिकल रोबोट : इनका उपयोग मेडिकल इलेक्ट्रिकल उपकरण या मेडिकल 
इलेक्ट्रिकल सिस््टम के रूप मेें किया जाता है तथा इन््हेें औद्योगिक रोबोट या 
सर््वविस रोबोट नहीीं माना जाता है।

•	 भारतीय मानक ब््ययूरो (BIS) रोबोटिक््स को विज्ञान तथा रोबोट के डिजाइन, 
निर््ममाण और अनुप्रयोग को कार््य के रूप मेें परिभाषित करती है। रोबोटिक 
तकनीक मेें रोबोट का डिज़़ाइन, निर््ममाण, संचालन और उपयोग शामिल है।

रोबोट के कार््य सिद््धाांत 
•	 कोई भी रोबोट अपने परिवेश को समझकर, निर््णय लेने के लिए गणना करके 

और कार््य निष््पपादित करके संचालित होता है।
•	 रोबोट अपने अंदर लगे सेेंसर से सूचनाएँ एकत्र करते हैैं और नियंत्रक या कंप््ययूटर 

मेें जमा करते हैैं, जो उन््हेें संसाधित करता है और उसके अनुसार मोटर््स और 

एक््चचुएटर््स को नियंत्रण सिग्नल भेजता है, जो रोबोट को अपने परिवेश मेें परस््पर 
कार््य करने की अनुमति देता है।

•	 उपर््ययुक््त सुविधाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर््नििंग (ML) को 
एकीकृत करने से अधिक उन्नत रोबोट का विकास होता है, जो देखने, भाषा को 
पहचाने और निर््णय लेने जैसे कार््य कर सकते हैैं।

विश््व रोबोटिक््स रिपोर््ट 2022 
•	 इस रिपोर््ट के अनुसार, औद्योगिक रोबोट के पाँच प्रमुख बाजारोों मेें चीन, जापान, 

संयुक््त राज््य अमेरिका, कोरिया गणराज््य और जर््मनी शामिल हैैं।
•	 इन देशोों ने वैश््वविक स््तर पर रोबोट के निर््ममाण मेें 78 प्रतिशत का योगदान दिया 

है। औद्योगिक रोबोटोों की वार््षषिक निर््ममाण के मामले मेें चीन पहले स््थथान पर है, 
उसके बाद जापान और संयुक््त राज््य अमेरिका हैैं।

•	 वर््तमान मेें, चीन प्रतिवर््ष शेष विश््व की तुलना मेें अधिक औद्योगिक रोबोट का 
निर््ममाण करता है।

भारत और रोबोटिक््स 
•	 वर््ष 2016 के बाद से, भारत मेें औद्योगिक रोबोटोों का परिचालन स््टटॉक दोगुना 

से अधिक हो गया है तथा यह वर््ष 2021 मेें 33,220 इकाइयोों तक पहुँच गया 
है, जो औसतन 16 प्रतिशत की वार््षषिक वृद्धि है।

•	 विश््व रोबोटिक््स रिपोर््ट, 2022 के अनुसार, एक वर््ष मेें औद्योगिक रोबोट के 
निर््ममाण के मामले मेें भारत विश््व स््तर पर 10 वेें स््थथान पर है।

भारत मेें रोबोटिक््स का अनुप्रयोग 
विनिर््ममाण क्षेत्र मेें अनुप्रयोग 

•	 उत््पपादन मेें इस््ततेमाल होने वाले स््वचालित यंत्र: इस प्रकार के रोबोट उत््पपादन 
इकाई का हिस््ससा बन जाते हैैं, ये अलग-अलग प्रकार और स््वरूप मेें आते हैैं तथा 
प्रत््ययेक को उत््पपादन श््रृृंखला मेें विशिष््ट कार््य करने के लिए डिज़़ाइन किया गया 
है, जैसे - आर््टटिकुलेटेड और स््ककारा (SCARA) रोबोट आदि।

•	 लॉजिस््टटिक््स और वेयरहाउसिंग मेें इस््ततेमाल होने वाले स््वचालित यंत्र: 
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इस प्रकार के रोबोट त्रुटियोों को कम करने, ऑर््डर की पूर््तति मेें तेजी लाने, 
ओवरहेड और रनिंग लागत को कम करने तथा बेहतर इन््वेेंट्री प्रबंधन मदद 
करते है, जैसे- ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट। 

स््ववास््थ््य देखभाल मेें अनुप्रयोग 

•	 सफाई और कीटाणुरहित करना: कीटाणुरहित रोबोट निर््ददिष््ट क्षेत्ररों की सफाई 
के लिए पराबैैंगनी-सी (यूवी-सी) प्रकाश या हाइड्रोजन पेरोक््ससाइड वाष््प 
(HPV) का उपयोग करते हैैं।

•	 सर््जजिकल रोबोट: रोबोटिक बाजू मेें लगे छोटे उपकरणोों का उपयोग से सर््जरी 
किया जा सकता है। सर््जन रोबोटिक बाजू को नियंत्रित करने के लिए एक 
कंप््ययूटर सिस््टम का उपयोग करता है, जिससे छोटे सर््जजिकल उपकरण जुड़़े 
होते हैैं। 

कृषि मेें अनुप्रयोग  

•	 सुनिश््चचित खेती: ये व््ययापक डेटा और आसपास की जागरूकता का उपयोग 
करके सुनिश््चचित खेती मेें मदद करते हैैं।

•	 पशुपालन: ये घास वाले क्षेत्ररों के इष््टतम उपयोग के माध््यम से, घास मेें पाए 
जाने वाले पोषक तत््वोों मेें सुधार करने के साथ-साथ गायोों से दूध निकालने 
वाले उपकरणोों का उपयोग करके डेयरी व््यवसायोों को अनुकूलित करने मेें 
मदद करते हैैं।

•	 फसल की कटाई: ये इस बात का पता लगाने के लिए सेेंसर और कैमरोों का 
उपयोग करते हैैं कि फसल कब काटने के लिए तैयार है। जिसके परिणामस््वरूप 
उपज को नुकसान पहुँचाए बिना सावधानीपूर््वक कटाई करने के लिए रोबोटिक 
साधनोों या अन््य उपकरणोों का उपयोग करते हैैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा 
•	 बारूदी सुरंगोों का पता लगाना: मेटल डिटेक््टर वह सेेंसर है, जिसका उपयोग 

बारूदी सुरंगोों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
•	 निगरानी: इनका उपयोग विभिन्न गतिविधियोों मेें किया जा सकता है, जैसे- 

जमीन, हवाई, सतही जल और पानी के नीचे के अनुप्रयोगोों के लिए मोबाइल 
रोबोट का इस््ततेमाल किया जाता है।

•	 दूर से संचालित वाहनोों: ये रोबोट हमेें वास््तव मेें उस स््थथान पर रहे बिना किसी 
स््थथान का पता लगाने की अनुमति देते हैैं। ये अपने आसपास का लाइव वीडियो 
सहित डेटा भेजते हैैं।

भारत मेें रोबोटिक््स पारिस््थथितिकी तंत्र के समक्ष चुनौतियाँ 
•	 सीमित कुशल मानव संसाधन रोबोट के डिजाइन, विकास और रखरखाव 

मेें एक बड़ी चुनौती पेश करते हैैं, जैसे- तकनीशियनोों और विशेष रखरखाव 
कर््ममियोों की कमी।

•	 आयात पर अधिक निर््भरता स््थथानीय उपलब््धता को प्रभावित करने वाली आपूर््तति 
श््रृृंखला के अवरोधोों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जैसे- मैग्नेट (मोटर््स के 
लिए महत््वपूर््ण), बैटरी आदि।

•	 रोबोटिक प्रणालियोों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण और साइबर सुरक्षा का 
समाधान करनेवाले एक व््ययापक नियामक ढाँचे की कमी के कारण बौद्धिक 
संपदा विवाद और साइबर सुरक्षा कमजोरियोों जैसी समस््यया देखने को मिल 
सकती हैैं।

•	 इससे गोपनीयता का उल््ललंघन, पक्षपातपूर््ण निर््णय लेना और रोबोटिक््स के 
इस््ततेमाल से हस््तक्षेप करनेवाली निगरानी जैसी नैतिक चिंताएँ देखने को मिल 
सकती है।

आगे की राह 
•	 एक रोबोटिक इनोवेशन यूनिट (RIU) बनाना चाहिए, जो रोबोटिक््स को 

भविष््य के लिए तैयार करने हेतु उद्योग स््टटार््ट-अप के साथ सहयोग करके एक 
गतिशील रोबोटिक््स पारिस््थथितिकी तंत्र का निर््ममाण करती है।

•	 रोबोटिक््स मेें तकनीक को बढ़ानेवाली अत््ययाधुनिक अनुसंधानोों को बढ़़ावा देने 
हेतु रोबोटिक््स के लिए एक 'अनुसंधान एवं विकास उत््ककृष््टता केेंद्र बनाना 
चाहिए।

•	 नियामक के स््तर पर उठाए जाने वाले कदम 
	� रोबोटिक््स नवाचारोों को प्रदर््शशित करने के लिए प्रदर््शन केेंद्र बनने के साथ-

साथ इसे परिष््ककृत करने के लिए नवाचार परीक्षण मंच की स््थथापना की 
जानी चाहिए।

	� नवाचार के लिए एक कोष बनने के साथ-साथ तकनीकी प्रगति को बढ़़ावा 
देने के लिए स््टटार््ट-अप सहायता और वित्तीय प्रोत््ससाहन प्रदान करना चाहिए।

•	 इसके लक्षष्य को प्राप््त करने के लिए, भारत सरकार ने रोबोटिक््स के लिए राष्ट्रीय 
रणनीति का एक मसौदा तैयार किया है, जिसका लक्षष्य रोबोटिक््स के अनुसंधान, 
डिजाइन, विकास और विनिर््ममाण मेें भारत को अग्रणी देश के रूप मेें स््थथापित 
करना है।

7.10. डिजिटल ट््वविन््स
संदर््भ

हाल ही मेें, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ‘डिजिटल ट्विन्स’ के लिए एक निजी मैपिग फर््म के साथ हाथ मिलाया गया ह।ै

डिजिटल ट््वविन
•	 एक डिजिटल ट््वविन एक भौतिक वस््ततु, सिस््टम या प्रक्रिया का एक आभासी 

मॉडल है। यह एक भौतिक इकाई का एक डिजिटल रूप है जो अपनी वास््तविक 
दुनिया की तरह दिखाई देता है और व््यवहार करता है।

•	 डिजिटल ट््वविन निम्न हेतु उपयोगी है:
	� अनुरूपता, एकीकरण, परीक्षण, निगरानी, रखरखाव, प्रदर््शन परिणामोों 

के आधार पर भविष््यवाणी करना, अक्षमताओं की पहचान करना और 
डिजाइनिंग समाधान करना।

	� डिजिटल ट््वविन 3D डेटा या सेेंसर या अन््य स्रोतोों से एकत्र किए गए 
वास््तविक समय के डेटा से उत््पन्न किए जा सकते हैैं।

•	 वे निम्न तरह की जानकारी शामिल कर सकते हैैं:
	� उत््पपादन की जानकारी, उपकरण, सामग्री, हिस््ससे, प्रणाली, गुणवत्ता 
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नियंत्रण, वास््तविक समय प्रतिपुष््टटि, ऐतिहासिक विश््ललेषण और रखरखाव 
रिकॉर््ड।

•	 डिजिटल ट््वविन वास््तविक दुनिया की स््थथितियोों और परिणामोों का 

अनुकरण करके संगठनोों को बेहतर निर््णय लेने मेें मदद कर सकते हैैं।
	� वे बड़़े भौतिक संरचनाओं के डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए भी उपयोग 

किए जा सकते हैैं, जैसे कि इमारतेें या अपतटीय ड्रिलिंग प््ललेटफॉर््म।

7.11. स््वच््छ ऊर््जजा स््वविच के लिए लघु परमाणु रिएक््टर
संदर््भ

हाल ही मेें, सरकार द्वारा लोकसभा मेें जवाब दिया कि भारत लघु परमाणु रिएक्टरोों (Small Nuclear Reactors-SMRs) जैसी नई तकनीकोों पर ध्यान केें द्रित करके 
स्वच्छ ऊर््जजा की ओर बदलाव मेें अपने प्रयासोों को आगे बढ़़ा रहा ह।ै

विवरण
•	 लघु मॉड्यूलर रिएक््टरोों को कोयला-आधारित थर््मल पावर स््टटेशन 

साइटोों को बंद करने के लिए एक आकर््षक विकल््प माना जा रहा है।
•	 भारत सरकार कम-कार््बन बिजली पैदा करने के लिए एक भरोसेमंद स््वच््छ 

ऊर््जजा स्रोत के रूप मेें लघु मॉड्यूलर रिएक््टरोों को देखती है।
स््वच््छ उर््जजा

•	 यह उन ऊर््जजा स्रोतोों को संदर््भभित करता ह ैजो अक्षय हैैं और न््ययूनतम पर््ययावरणीय प्रभाव रखते हैैं।
•	 ये स्रोत जलवायु परिवर््तन का मुकाबला करने, वायु प्रदूषण को कम करने और पथृ््ववी के  लिए 

एक स््थथायी भविष््य सनुिश्चित करने हते ुआवश््यक हैैं।

भारत मेें लघु परमाणु रिएक््टरोों (एसएमआर) का महत््व:

•	 स््वच््छ ऊर््जजा की ओर बढ़ना
	� सरकार स््वच््छ ऊर््जजा की ओर बदलाव हेतु लघु परमाणु रिएक््टरोों को 

प्राथमिकता देती है।
	� लघु परमाणु रिएक््टरोों भविष््य मेें कम कार््बन का उत््सर््जन करेेंगे और वे 

जीवाश््म ईंधन निर््भरता को कम करते हैैं।
•	 कोल संयंत्ररों को पुनः तैयार करना

	� लघु परमाणु रिएक््टरोों को बंद होनेवाले कोयला संयंत्ररों को फिर से तैयार 
करने के लिए आकर््षक विकल््प के रूप मेें देखा जाता है।

	� मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर स््थथिरता को बढ़़ावा देता है।
•	 लचीलापन और अनुमापकता

	� पारंपरिक संयंत्ररों की तुलना मेें छोटे और अधिक लचीले, विविध स््थथानोों मेें 
स््थथापित की सुविधा देते हैैं।

	� प्रतिरूपकता (Modularity) विशिष््ट ऊर््जजा जरूरतोों को पूरा करने के 
लिए अनुमापकता (Scalability) को सक्षम बनाता है।

•	 अल््प-कार््बन विद्युत
	� जीवाश््म ईंधन संक्रमण मेें मदद करते हुए, बड़े पैमाने पर स््वच््छ विद्युत 

उत््पपादन करना।
	� औद्योगिक विकार््बनीकरण के लिए विश््वसनीय और निरंतर विद्युत प्रदान 

करना।
•	 पूरक भूमिका

	� लघु परमाणु रिएक््टर पूरक हैैं, इनका आधार भारित बिजली उत््पपादन के 
लिए बड़़े परमाणु संयंत्र के स््थथान पर प्रतिस््थथापित नहीीं किया जाएगा।

•	 सुरक्षा और विनियमन
	� कड़़े विनियमन, सुरक्षा और विकिरण नियंत्रण सुनिश््चचित करते हैैं।
	� सार््वजनिक स््ववीकृति और अंतर््रराष्ट्रीय नियामक सामंजस््य महत््वपूर््ण हैैं।

•	 प्रारंभिक विकास का चरण
	� लघु परमाणु रिएक््टर के तकनीकी-वाणिज््ययिक पहलू अभी भी विश््व स््तर 

पर विकसित हो रहे हैैं।
	� तकनीकी प्रगति और वैश््वविक सहयोग महत््वपूर््ण हैैं।

•	 अंतर््रराष्ट्रीय सहयोग
	� अंतर््रराष्ट्रीय परमाणु ऊर््जजा एजेेंसी (IAEA) जैसे निकायोों के साथ सहयोग 

नियमोों के सामंजस््य और विकास मेें तेजी लाने के लिए महत््वपूर््ण है।
परमाणु रिएक््टर

•	 परमाण ुरिएक््टर जटिल मशीनेें होती हैैं जो विद्युत उत््पन््न करने के लिए परमाण ुविखडंन की क्षमता का 
उपयोग करती हैैं।

•	 परमाण ुविखडंन तब होता ह ैजब एक परमाण ुका नाभिक, सामान््य रूप से यरूेनियम-235, किसी न््ययूट्रॉन 
द्वारा विभाजित होता ह,ै जिसमेें  ऊर््जजा और अतिरिक्त न््ययूट्रॉन उत््पन््न होते हैैं।

•	 परमाण ुरिएक््टरोों के स््वरूप:
	�लाइट-वाटर रिएक््टर (LWRs)
	� हवैी-वाटर रिएक््टर (HWRs)
	� उच््च तापमान गैस-कूल््ड रिएक््टर (HTGRs)
	�फास््ट-न््ययूट्रॉन रिएक््टर (FNRs)
	�लघ ुमॉड्यलूर रिएक््टर (SMRs)

लघु मॉड्यूलर रिएक््टर 
•	 यह परमाणु रिएक््टरोों का एक वर््ग है जो पारंपरिक परमाणु रिएक््टरोों की 

तुलना मेें काफी छोटे हैैं।
•	 उनके पास सामान््य रूप से पारंपरिक रिएक््टरोों के लिए 1,000 MWe या 

उससे अधिक की तुलना मेें प्रति यूनिट 300 मेगावाट (MWe) से कम 
का विद्युत उत््पपादन होता है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर््जजा एजेेंसी (IAEA)
•	 यह परमाण ुऊर््जजा के शांतिपरू््ण उपयोग मेें वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दनुिया का केें द्रीय 

अतंर-सरकारी मचं ह।ै
•	 इसे वर््ष 1957 मेें संयकु्त राष्टट्र प्रणाली के भीतर एक स््ववायत्त संगठन के रूप मेें गठित किया गया था।

लघु मॉड्यूलर रिएक््टर (SMRs) की प्रमुख विशेषताएं

•	 प्रतिरूपकता: लधु मॉड्यूलर रिएक््टर को बिल््ट-इन मॉड्यूल के लिए डिज़़ाइन 
किया गया है जो कारखानोों मेें निर््ममित हो सकते हैैं और फिर स््थथाल पर स््थथापित 
किए जा सकते हैैं।

•	 मापनीयता: लधु मॉड्यूलर रिएक््टर को विभिन्न प्रकार के विन््ययास, एकल 
इकाइयोों से लेकर बड़़े बिजली संयंत्ररों तक मेें स््थथापित किया जा सकता है।

•	 सुरक्षा: इसको स््ववाभाविक रूप से सुरक्षित रहने के लिए डिज़़ाइन किया गया है।
•	 लचीलापन: लधु मॉड्यूलर रिएक््टर का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगोों 
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के लिए किया जा सकता है, जिसमेें विद्युत उत््पपादन, विलवणीकरण और विशिष््ट क्षेत्ररों की हीटिंग (district heating) शामिल हैैं।
•	 कचरा का कम सृजन: ये पारंपरिक रिएक््टरोों की तुलना मेें कम रेडियोधर्मी कचरे का उत््पपादन करते हैैं।

लघु मॉड्यूलर रिएक््टर SMRs के प्रकार
•	 लाइट वाटर रिएक््टर (LWRS): ये SMR के सबसे सामान््य प्रकार हैैं, और वे पारंपरिक LWRs के समान तकनीक का उपयोग करते हैैं।
•	 मोल््टन साल््ट रिएक््टर (MSRs): MSRs इसमेें पिघले हुए नमक का शीतलक के रूप मेें उपयोग करते हैैं, जो उसकी सरुक्षा और दक्षता मेें सधुार कर सकता ह।ै
•	 उच््च तापमान वाले गैस-कूल््ड रिएक््टर (HTGRS): HTGRS एक शीतलक के रूप मेें हीलियम गैस का उपयोग करता ह,ै जो उसे उच््च तापमान पर संचालित करने की अनमुति दतेा ह।ै
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8. आंतरिक सुरक्षा
8.1. केेंद्र ने यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते पर हस््तताक्षर किये

संदर््भ 
हाल ही मेें, मणिपुर घाटी के सबसे पुराने विद्रोही समूह यूनाइटडे नेशनल लिबरशेन फ्रं ट (UNLF) ने भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक शांति समझौते 
पर हस्ताक्षर किए हैैं।

विवरण
•	 यह पहला मौका है जब घाटी मेें स््थथित कोई विद्रोही समूह हिंसा छोड़कर 

मुख््यधारा मेें शामिल होने के लिए सहमत हुआ है।
•	 समझौते से यूएनएलएफ और सुरक्षा बलोों के बीच शत्रुता समाप््त हो जाएगी 

और समुदाय की दीर््घकालिक समस््ययाओं को दूर करने का अवसर मिलेगा।
•	 आशा है कि यूएनएलएफ की मुख््यधारा मेें वापसी से घाटी मेें स््थथित अन््य 

सशस्तत्र समूहोों को शांति प्रक्रिया मेें भाग लेने के लिए प्रोत््ससाहन मिलेगा।
परिचालन समझौते के निलंबन 

•	 यह एक प्रकार का युद्धविराम समझौता ह ैजिसका उपयोग आमतौर पर संघर््ष मेें शामिल दो पक्षषों के 
बीच शत्रुता को अस््थथायी रूप से रोकने के लिए किया जाता ह।ै

•	 समझौते मेें आमतौर पर संघर््ष क्षेत्र से बलोों की वापसी, शत्रुता की समाप्ति और समझौते के कार््ययान््वयन 
की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र की स््थथापना के प्रावधान शामिल हैैं।

•	 कुछ उदाहरण
	� नागालैैंड यदु्धविराम समझौता, 1997
	� वर््ष 2005 मेें भारत सरकार और यनूाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रं ट (UNLF) के मध््य समझौता।
	� वर््ष 2008 मेें भारत सरकार और कुकी नेशनल आर्मी (KNA) के मध््य समझौता।
	� वर््ष 2009 मेें भारत सरकार और यनूाइटेड लिबरेशन फ्रं ट ऑफ असम (उल््फफा) के मध््य समझौता।
	� वर््ष 2015 मेें भारत सरकार और नेशनल सोशलिस््ट काउंसिल ऑफ नागालैैंड-खापलांग (NSCN-K) 
के मध््य समझौता।
	� वर््ष 2018 मेें भारत सरकार और नेशनल सोशलिस््ट काउंसिल ऑफ नागालैैंड (NSCN-K) के बीच 
समझौता।

समझौते के मुख््य बिंदु
•	 हिंसा का त््ययाग: यूएनएलएफ ने हिंसा का त््ययाग किया और मुख््यधारा की 

राजनीतिक प्रक्रिया मेें शामिल होने के लिए सहमति दी।
•	 अभियानोों का निलंबन: यूएनएलएफ और सुरक्षा बल शांति के लिए अनुकूल 

वातावरण बनाने हेतु सैन््य अभियानोों को रोक देेंगे।
•	 शिविरोों की स््थथापना: सरकार और सशस्तत्र बलोों की देखरेख मेें मणिपुर के 

अन््दर यूएनएलएफ कैडरोों के लिए निर््ददिष््ट शिविर स््थथापित किए जाएंगे।
•	 शांति निगरानी समिति: समझौते के कार््ययान््वयन की निगरानी के लिए एक 

शांति निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।
•	 शिकायतोों का समाधान: सरकार बातचीत और सहभागिता के माध््यम से 

यूएनएलएफ समुदाय की लंबे समय से चली आ रही शिकायतोों का समाधान 
करेगी।

•	 अन््य समूहोों के लिए प्रोत््ससाहन: समझौता अन््य घाटी-आधारित सशस्तत्र समूहोों 
को शांति प्रक्रिया मेें भाग लेने के लिए प्रोत््ससाहित करता है।

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)
•	 यह भारतीय राज््य मणिपुर मेें एक मैतेई अलगाववादी विद्रोही समूह है।
•	 इसकी स््थथापना एक स््वतंत्र समाजवादी मणिपुर की स््थथापना के लिए 24 

नवंबर, 1964 को अरामबम समरेेंद्र सिंह द्वारा की गई थी।
•	 यूएनएलएफ पांच दशकोों से अधिक समय से भारत सरकार के खिलाफ 

हिंसक विद्रोह मेें संलग्न है।
•	 इस समूह द्वारा सुरक्षा बलोों, सरकारी अधिकारियोों और नागरिकोों पर कई हमले 

किए गए हैैं।
•	 यूएनएलएफ केेंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित "मैतेई चरमपंथी संगठनोों" मेें से 

एक है।
•	 यूएनएलएफ (यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट) पर प्रतिबंध अभी भी सक्रिय 

है, लेकिन केवल समूह के एक गुट के लिए जो भारत सरकार के साथ युद्धविराम 
के लिए सहमत नहीीं है।

•	 वर््ष 1990 मेें, यूएनएलएफ ने पूर्वोत्तर मेें निम्न अन््य विद्रोही समूहोों के साथ 
मिलकर काम किया:

	� नेशनल सोशलिस््ट काउंसिल ऑफ नागालैैंड- खापलांग (NSCN-K)
	� यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA)
	� कुकी नेशनल आर्मी (KNA) ने "इंडो-बर््ममा की स््वतंत्रता के लिए एकजुट 

संघर््ष" छेड़ने के लिए इंडो-बर््ममा रिवोल््ययूशनरी फ्रंट (IBRF) नामक एक 
अखिल-मंगोल गठबंधन बनाया।

•	 इन वर्षषों मेें, यूएनएलएफ विभाजन के साथ कमजोर हो गया और बाकी केेंद्रीय 
समिति के साथ विभाजन के बाद पामबेई गुट 2021 मेें अपने पूर््व अध््यक्ष 
खुंडोोंगबाम पामबेई के नेतृत््व मेें अस््ततित््व मेें आया।

समय-सीमा
•	 1964: यएूनएलएफ की स््थथापना हुई।
•	 1970 का दशक: यएूनएलएफ ने सरुक्षा बलोों और सरकारी अधिकारियोों पर कई हमले किए।
•	 1990: यएूनएलएफ इडंो-बर््ममा रिवोल््ययूशनरी फ्रंट  (आईबीआरएफ) मेें शामिल हुआ।
•	 1998: यएूनएलएफ ने सरकार के साथ यदु्धविराम समझौते पर हस््तताक्षर किये।
•	 2008: यदु्धविराम समझौता टूट गया।
•	 2023: यएूनएलएफ ने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस््तताक्षर किये।

समझौते के निहितार््थ
•	 • सकारात््मक प्रभाव

	� शत्रुता और हिंसा मेें कमी की संभावना : यह समझौता यूएनएलएफ 
और सुरक्षा बलोों के बीच शत्रुता की समाप््तति का प्रतीक है, जिससे मणिपुर मेें 
दशकोों से चली आ रही हिंसा और रक््तपात का कमी आने की संभावना है ।

	� मुख््यधारा मेें वापसी और मेल-मिलाप: हिंसा को त््ययागने और मुख््यधारा 
मेें शामिल होने की यूएनएलएफ की प्रतिबद्धता, मणिपुर के राजनीतिक और 
सामाजिक ताने-बाने मेें समूह के मेल-मिलाप और एकीकरण के रास््तते 
खोलती है।

	� सामाजिक-आर््थथिक विकास: संघर््ष की समाप््तति और शांति की वापसी 
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मणिपुर मेें सामाजिक-आर््थथिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को 
बढ़़ावा दे सकती है, निवेश को आकर््षषित कर, पर््यटन को बढ़़ावा दे सकती 
है और अपने नागरिकोों के जीवन मेें सुधार ला सकती है।

	� अन््य समूहोों के लिए प्रोत््ससाहन: शांति वार््तता मेें शामिल होने का 
यूएनएलएफ का निर््णय एक सकारात््मक उदाहरण के रूप मेें काम कर 
सकता है और क्षेत्र के अन््य विद्रोही समूहोों को भी इसका पालन करने के 
लिए प्रोत््ससाहित कर सकता है।

	� क्षेत्रीय स््थथिरता और शांति: मणिपुर और व््ययापक पूर्वोत्तर क्षेत्र की समग्र 
शांति क्षेत्रीय स््थथिरता और शांति मेें योगदान कर सकती है, जिससे पूरे क्षेत्र 
मेें सहयोग और विकास को बढ़़ावा मिलेगा।

•	 संभावित चुनौतियाँ
	� पूर््ण कार््ययान््वयन और निगरानी: शांति समझौते का सफल कार््ययान््वयन 

सरकार, यूएनएलएफ और मणिपुर मेें विभिन्न हितधारकोों सहित इसमेें 
शामिल सभी पक्षषों की प्रतिबद्धता पर निर््भर करेगा।

	� अंतर््ननिहित शिकायतोों का समाधान करना: यूएनएलएफ और अन््य 
विद्रोही समूहोों की अंतर््ननिहित शिकायतोों और आकांक्षाओं का समाधान 
करना दीर््घकालिक शांति और स््थथिरता सुनिश््चचित करने के लिए महत््वपूर््ण 
होगा।

	� आर््थथिक और सामाजिक पुनर््ववास: यूएनएलएफ कैडरोों को समाज मेें 
एकीकृत करना और उन््हेें आर््थथिक अवसर प्रदान करना उन््हेें हिंसा की ओर 
लौटने से रोकने के लिए आवश््यक होगा।

	� जातीय तनावोों को दूर करना: शांति प्रक्रिया को अंतर््ननिहित जातीय तनावोों 
को दूर करना चाहिए और मणिपुर मेें अंतर-जातीय सद्भाव और समझ को 
बढ़़ावा देना चाहिए।

	� क्षेत्रीय सहयोग: पड़़ोसी देश म््ययाांमार के साथ विद्रोही शिविरोों और हथियारोों 
की तस््करी जैसे सीमा पार समस््ययाओं का समाधान करना, मणिपुर मेें शांति 
बनाए रखने के लिए महत््वपूर््ण होगा।

8.2. अवैध प्रवासी
संदर््भ:

हाल ही मेें, उच्चतम न्यायालय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओ ंकी एक श््रृृंखला पर सुनवाई करने 
वाली एक संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहा ह।ै

विवरण
•	 उच्चतम न््ययायालय धारा 6A के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा 

है, जिसने कथित तौर पर असम मेें प्रवासियोों के अवैध बस््ततियोों को बसने 
की सुविधा प्रदान की है।

•	 उच्चतम न््ययायालय ने बांग््ललादेश से अवैध प्रवासियोों की "असीमित 
आव्रजन" पर चिंता व््यक््त की है।

•	 व््यक््त की गई चिंताओं मेें जनांकिकीय परिवर््तन, संसाधनोों पर बोझ और मूल 
संस््ककृति का ह्रास शामिल है।

•	 न््ययायालय ने भारत मेें बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सार््वजनिक अस््पतालोों की 
सीमित उपलब््धता को स््ववीकार किया है।

अवैध प्रवासी
•	 अवैध प्रवासी वे व््यक्ति हैैं जो कानूनी अधिकार पत्र के बिना किसी दशे मेें प्रवेश करते हैैं या रहते हैैं।
•	 यह विभिन््न माध््यमोों से हो सकता ह,ै जिनमेें शामिल हैैं:

	� उचित दस््ततावेज के बिना किसी दशे मेें प्रवेश करना।
	� वीज़़ा से अधिक समय तक रुकना।
	� बिना वर््क  परमिट के काम करना।

नागरिकता कानून की धारा 6A  पर उच्चतम न््ययायालय मेें सुनवाई
•	 धारा 6A प्रावधान:

	� इन प्रावधानोों मेें बांग््ललादेश के अप्रवासियोों को उनकी प्रवेश तिथियोों के 
आधार पर तीन श्रेणियोों मेें वर्गीकृत किया गया है। 

	� वर््ष 1966 से पहले प्रवेश करने वालोों को नागरिक माना गया, 1966 और 
1971 के बीच प्रवेश करने वालोों को कुछ शर्ततों के तहत पंजीकृत किया 
गया, और वर््ष 1971 के बाद प्रवेश करने वालोों को अवैध नागरिक माना 
गया है।

•	 नायपालिक की टिप््पणियाँ 

	� न््ययायालय द्वारा सरकार को वर््ष 1971 के बाद अवैध अप्रवासन और 
इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमोों का डेटा उपलब््ध कराने का 
आदेश दिया गया है।

	� मुख््य न््ययायाधीश द्वारा उचित प्रक्रिया और निर्दोषोों के अन््ययायपूर््ण 
निर््ववासन से बचाने पर जोर दिया गया है।

•	 न््ययायालय ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयासोों पर सवाल 
उठाए और पश््चचिम बंगाल मेें अवैध अप्रवास के खिलाफ कार््रवाई की कमी 
पर चिंता जताई।

	� न््ययायालय ने अवैध प्रवास के बारे मेें चिंताओं और भारत के भीतर अंतर-
राज््य प्रवास के बारे मेें शिकायतोों के बीच अंतर स््पष््ट किया।

	� किसी विदेशी देश से प्रवासन के प्रभाव को अधिक महत््वपूर््ण माना गया।
	� सॉलिसिटर जनरल न््ययायालय की चिंताओं को दूर करते हुए और मांगी 

गई जानकारी प्रदान करते हुए एक हलफनामा प्रस््ततुत करेें।
नागरिकता अधिनियम, 1955

•	 यह भारत की संसद का एक अधिनियम ह ैजो भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को 
नियंत्रित करता ह।ै

•	 यह 11 दिसंबर, 1955 को अधिनियमित हुआ और 20 जनवरी, 1956 को लागू हुआ।
धारा 6A
•	 यह 1985 मेें असम समझौते पर हस््तताक्षर के बाद नागरिकता अधिनियम, 1955 मेें डाला गया एक 

विशेष प्रावधान ह।ै
•	 इस समझौते का उद्देश््य असम मेें अवैध आप्रवासन के लंबे समय से चली आ रही समस््यया को 

हल करना और क्षेत्र मेें शांति और स््थथिरता बहाल करना ह।ै

भारत मेें अवैध प्रवासन का प्रभाव
•	 • संभावित सकारात््मक प्रभाव

	� आर््थथिक योगदान: अवैध प्रवासी विभिन्न क्षेत्ररों, विशेषकर कृषि, निर््ममाण 
और घरेलू कार्ययों मेें श्रम की कमी को पूरा करके अर््थव््यवस््थथा मेें योगदान 
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दे सकते हैैं।
	� सांस््ककृतिक आदान-प्रदान: विविध प्रवासी लोगोों की उपस््थथिति सांस््ककृतिक 

आदान-प्रदान मेें योगदान दे सकती है और भारत के सामाजिक ताने-बाने 
को समृद्ध कर सकती है।

	� प्रेषण: प्रवासी श्रमिकोों द्वारा घर वापस भेजा गया धन उनके मूल देशोों मेें 
उनके परिवारोों और समुदायोों का समर््थन कर सकता है, जो आर््थथिक विकास 
और गरीबी मेें कमी लाने मेें योगदान दे सकता है।

•	 संभावित नकारात््मक प्रभाव
	� आर््थथिक तनाव: अवैध प्रवासी नौकरियोों और संसाधनोों के लिए नागरिकोों 

के साथ प्रतिस््पर््धधा कर सकते हैैं, जिससे संभावित रूप से वेतन कम हो 
सकता है और स््ववास््थ््य देखभाल और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं पर 
दबाव पड़ सकता है।

	� सामाजिक तनाव: अवैध प्रवासियोों की आव्रजन से सामाजिक और 
सांस््ककृतिक झड़पेें हो सकती हैैं, जिसके परिणामस््वरूप कभी-कभी प्रवासी 
समुदायोों के प्रति पूर््ववाग्रह और भेदभाव होता है।

	� सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: हालाँकि इसे अक््सर बढ़़ा-चढ़़ा कर पेश किया 
जाता है, लेकिन अवैध अप्रवासन को आपराधिक गतिविधि और आतंकवाद 
से जोड़़ा जा सकता है, जिससे सुरक्षा खतरे पैदा हो सकते हैैं और इसमेें 
अधिक सतर््कता की आवश््यकता होती है।

	� शोषण: अवैध प्रवासी अक््सर नियोक््तताओं द्वारा शोषण का शिकार होते 
हैैं जो उन््हेें कम वेतन देते हैैं और उन््हेें बुनियादी अधिकारोों और सुरक्षा से 
वंचित करते हैैं।

	� सार््वजनिक स््ववास््थ््य संबंधी चिंताएँ: बड़़े पैमाने पर प्रवास स््ववास््थ््य 
देखभाल प्रणालियोों पर दबाव डाल सकता है और संभावित रूप से संक्रामक 
रोगोों के प्रसार का कारण बन सकता है।

आगे की राह
•	 अवैध प्रवासन के सकारात््मक और नकारात््मक दोनोों प्रभावोों का निम्न समाधान 

करने हेतु एक संतुलित दृष््टटिकोण की आवश््यकता है:
•	 सीमा सुरक्षा को मजबूत करना: अवैध प्रवेश को प्रभावी ढंग से नियंत्रित 

करना और सीमा निगरानी बढ़़ाना।
•	 मूल कारणोों से निपटना: अवैध प्रवासन को हतोत््ससाहित करने के लिए प्रवासी 

मूल के देशोों मेें गरीबी और संघर््ष का समाधान करना।
•	 कानूनी रास््तते बनाना: अवैध घुसपैठ को कम करने के लिए प्रवासन हेतु 

सुरक्षित और कानूनी रास््तते उपलब््ध कराना।
•	 एकीकरण और समावेशन: सामाजिक एकजुटता को बढ़़ावा देना और प्रवासी 

समुदायोों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना।

8.3. धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2003
संदर््भ

हाल ही मेें, उच्चत्तम न्यायालय ने अपने एक निर््णय मेें इस बात को स्पष्ट किया ह ैकि प्रवर््तन निदशालय (ED) को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 
आरोपी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय हिरासत के आधार की एक प्रति देने की आवश्यकता नहीीं ह।ै

विवरण
•	 न््ययायालय ने इस बात को स््पष््ट किया कि गिरफ््ततारी के आधार की लिखित 

सूचना “उचित अवधि” अर््थथात, विशेष रूप से गिरफ््ततारी के 24 घंटोों के 
अंदर दी जानी चाहिए।

•	 यह निर््णय संविधान के अनुच््छछेद 22(1) के उल््ललंघन से संबंधित मेें चिंताओं, 
जो हिरासत मेें किसी व््यक््तति के गिरफ््ततारी के कारणोों के बारे मेें सूचित किए जाने 
के मौलिक अधिकार पर जोर देता है, का समाधान करता है।

अनुच््छछेद 22(1)
इसके तहत गिरफ््ततार किए गए किसी भी व््यक्ति को ऐसी गिरफ््ततारी के आधार के बारे मेें यथाशीघ्र सचूित 
किए बिना पलुिस अभिरक्षा मेें नहीीं रखा जाएगा तथा न ही उसे अपनी पसदं के  काननी पेशावरोों से 
परामर््श लेने और बचाव करने के  अधिकार से वंचित किया जाएगा।

इस फैसले के निहितार््थ 

•	 व््यक््ततिगत अधिकारोों पर प्रभाव: यह निर््णय अनुच््छछेद 22(1) के तहत 
प्राप््त अधिकारोों के संभावित उल््ललंघन के बारे मेें चिंता पैदा करता है, यह 
खासकर उस समय जब यदि गिरफ््ततारी का आधार प्रदान करने की “उचित 
अवधि” को बढ़़ा दी जाती है।

	� आलोचकोों का तर््क है कि देरी से दी गई जानकारी कानूनी सलाह तक 
पहुँच मेें बाधा डालने के साथ-साथ बचाव की तैयारी को कमजोर कर 
सकती है।

•	 प्रवर््तन निदेशालय (ED) की शक््ततियाँ और विवेक: यह निर््णय व््यक््ततियोों 
को उनके खिलाफ लगाए गए विशिष््ट आरोपोों के बारे मेें तुरंत सूचित किए बिना 
हिरासत मेें लेने की प्रवर््तन निदेशालय (ED) की शक््तति का विस््ततार करता है।

	� इससे शक््तति के संभावित दुरुपयोग और एजेेंसी द्वारा लक्षित व््यक््ततियोों की 
समस््ययाओं को बढ़ाने वाली चिंताएँ पैदा होती हैैं।

•	 कानूनी अनिश््चचितता: इसके संबंध मेें आए विभाजित निर््णय अस््पष््टता पैदा 
करने के साथ-साथ धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की व््ययाख््यया 
और गिरफ््ततारी को आधार प्रदान करने के समय के संबंध मेें आगे की कानूनी 
चुनौतियोों की गुंजाइश छोड़ता है।

धनशोधन निवारण
धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 मेें इस बात का उल््ललेख किया गया ह ैकि 
आरोपी को गिरफ््ततारी के आधार के बारे मेें «जितनी जल््ददी हो सके» सचूित किया जाना चाहिए, जिसे पीठ 
ने कहा कि इसे «जितनी जल््ददी संभव हो सके, बिना किसी दरेी के» या «यथोचित सवुिधाजनक समय के 
अदंर» या «यथोचित अपेक्षित» समयावधि के भीतर माना जाना चाहिए।

•	 अस््पष््टता और भविष््य मेें सामने आने वाले विवाद: यह निर््णय "उचित 
अवधि” की व््ययाख््यया और “मौखिक रूप से सूचित या अवगत कराया 
गया” के संबंध मेें स््पष््ट व््ययाख््यया करता है।

•	 इससे धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अनुच््छछेद 22(1) 
और धारा 19 के अनुपालन के संबंध मेें भविष््य मेें कानूनी चुनौतियाँ और 
विवाद पैदा हो सकते हैैं।
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आगे की राह
•	 विधायी संशोधन: इसके तहत “यथोचित अवधि" को स््पष््ट करने के साथ-

साथ अनुच््छछेद 22(1) के अनुपालन के लिए सुरक्षा उपायोों को मजबूत किया 
जा सकता है।

•	 मजबूत न््ययायिक निगरानी: इसके तहत यह सुनिश््चचित किया जा सकता है 
कि प्रवर््तन निदेशालय उचित प्रक्रिया और व््यक््ततिगत अधिकारोों का सम््ममान 
करते हुए अपनी शक््तति का प्रयोग करे।

•	 सार््वजनिक चर््चचा: धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के संदर््भ मेें 
अपराध नियंत्रण और मौलिक अधिकारोों को संतुलित करने पर खुली चर््चचा की 
जाए।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
•	 यह धनशोधन (मनी लॉन््ड््रििंग) [जो अवैध रूप से प्राप्त धन को उचित रूप से वैध धन मेें परिवर््ततित 

करने की प्रक्रिया ह]ै को प्रतिबंधित करता ह।ै
•	 धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) सशंोधन अधिनियम, 2019 धनशोधन निवारण 

अधिनियम (PMLA) के किए गए प्रावधानोों के तहत प्रवर््तन निदशेालय की मौजदूा शक्तियोों को 
व््ययापक बनाता ह,ै जिसके तहत इसकी धारा 17 और 18 को धारा 19 के समान बनाता है, जिसमेें 
सीआरपीसी की धारा 157 के तहत रिपोर््ट पेश करने या गिरफ््ततारी के लिए अदालत से वारंट माँगने 
की कोई परू््व शर््त नहीीं ह।ै

•	 वित्त मंत्रालय ने धनशोधन के निवारण से संबंधित प्रयासोों की स््पष्टता और कठोर बनाने के लिए, 

धनशोधन निवारण (अभिलेखोों का रखरखाव) नियम, 2005 (“नियम”) मेें सशंोधन करने के 
लिए 2023 मेें एक अधिसचूना जारी की।

•	 प्रमुख प्रावधान:
	�धनशोधन (मनी लॉन््ड््रििंग) की परिभाषा: यह अधिनियम धनशोधन को व््ययापक रूप से परिभाषित 
करता ह,ै जो किसी भी अपराध से प्राप्त धन या उसमेें शामिल सपंत्ति को प्राप्त करने, रखने, धारण 
करने, स््थथानांतरित करने, उपयोग करने या उसमेें लेनदेन करने को धनशोधन के रूप मेें 
परिभाषित करता ह।ै
	� विधेय अपराध: धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मादक पदार्थथों की तस््करी, भ्रष्टाचार, 
आतंकवाद और कर चोरी सहित कई विधेय अपराधोों को सचूीबद्ध करता है, जो शोधन 
(लॉन््ड््रििंग) के लिए अतिसवेंदनशील आय सजृित करते हैैं।

	� रिपोर््टििंग दायित््व: यह अधिनियम कुछ वित्तीय संस््थथानोों और व््यवसायोों को वित्तीय आसचूना इकाई 
(FIU) को एक विशिष्ट सीमा से अधिक के सदंिग््ध लेनदेन की रिपोर््ट करने का आदेश देता है।
	� केवाईसी मानदडं: इसके तहत विनियमित संस््थथाओ ंको अपने ग्राहकोों को जानो (KYC) और धन 
के स्रोत को सत््ययापित करने के लिए परूी तरह से ग्राहक संबंधी यथोचित कार््य करने की आवश््यक ह।ै
	�जाँच और तलाशी लेने की शक्ति: धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को लाग ूकरने के 
लिए उत्तरदायी प्राथमिक अधिकरण (एजेेंसी) प्रवर््तन निदशेालय (ED) के पास सदंिग््ध धनशोधन 
के मामलोों की जाँच करने, परिसरोों की तलाशी लेने और सपंत्ति जब््त करने की व््ययापक 
शक्तियाँ हैैं।
	�सपंत्ति की जब््तती: यह अधिनियम अधिकारियोों को अपराध से संबंधित आय को जब््त करने की 
शक्ति प्रदान करता ह,ै भले ही, उसपर विधये अपराध का कोई प्रमाण नहीीं हो।
	� न््ययायनिर््णयन और दडं का प्रावधान: धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मामलोों पर 
सनुवाई करने के लिए विशेष अदालतेें नामित की गई हैैं, जो कि अभियकु्ततों को 3 साल से 7 साल 
तक की कैद और जुर््ममाने की सजा द ेसकती ह।ै

8.4. एज-गेटिंग को लेकर मेटा और गूगल के आमने-सामने होने की संभावना
संदर््भ 

हाल ही मेें, सोशल मीडिया की बड़़ी कम्पनियां गूगल और मेटा ने भारत मेें युवा इंटरनेट उपयोगकर््तताओ ंके लिए आयु निर््धधारण (एज-गेटिग) दृष्टिकोण को अपनाया ह।ै

प्रमुख बिंदु 
•	 मेटा के ऐप-स््टटोर पर भी आयु सत््ययापन का प्रस््तताव: इस दृष््टटिकोण के 

लिए उपयोगकर््तताओं को ऐप डाउनलोड के दौरान एक बार अपनी उम्र की पुष््टटि 
करनी होगी।

•	 गूगल के  ऐप-स््टटोर पर आयु-सत््ययापन समाधान का विरोध: गूगल 
(Google) का तर््क है कि कंपनियोों को अपने आयु-सत््ययापन से संबंधित 
समाधानोों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

आयु-निर््धधारण
•	 यह ऑनलाइन प््ललेटफ़़ॉर््म के माध््यम से आयु-अनुचित सामग्री, सेवाओ ंया उत््पपादोों तक पहुचँ 

को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया ह।ै
•	 यह उपयोगकर््तता की उम्र की पषु्टि करता ह ै तथा एक निश्चित आय ु सीमा से नीच े के लोगोों को 

प्रतिबंधित सामग्री तक पहुचँने से रोकता है।

•	 भारत सरकार की "जोखिम-आधारित" रूपरेखा की  अपेक्षा: सरकार 
आयु-सत््ययापन के लिए कई विकल््पोों पर विचार कर रही है, जिसमेें ऐप-स््टटोर-
स््तरीय जाँच, स््व-घोषणा और माता-पिता की सहमति शामिल है।

•	 डिजिटल व््यक््ततिगत डाटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम: यह 18 वर््ष 
से कम उम्र के बच्चचों के डेटा के उपयोग हेतु माता-पिता की सहमति को 
अनिवार््य करता है।

•	 डिजिटल व््यक््ततिगत डाटा संरक्षण अधिनियम से संबंधित कार््यकारी 
नियमावली का लंबित होना: उम््ममीद है कि सरकार जल््द ही डिजिटल 
वैयक््ततिक डाटा संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए विस््ततृत नियमावली 
जारी करेगी।

•	 आयु सत््ययापन साधनोों को तीन बातोों पर ध््ययान देने की जरूरत: इसे 

उपयोगकर््तता की आयु, माता-पिता की पहचान, और माता-पिता-बच्चे के संबंध 
का सत््ययापन करने की जरूरत है।

डिजिटल वैयक््ततिक डाटा संरक्षण अधिनियम 
•	 यह भारत मेें विधान का एक महत््वपरू््ण हिस््ससा ह,ै जिसका उद्देश््य डिजिटल यगु मेें व््यक्तियोों की गोपनीयता 

की रक्षा करना ह।ै
•	 अगस््त, 2023 मेें अधिनियमित यह अधिनियम भारत मेें काम करने वाली ससं््थथाओ ंद्वारा व््यक्तिगत 

डेटा के सगं्रह, भंडारण, उपयोग और हस््तताांतरण को नियंत्रित करता ह।ै
•	 इसकी प्रमुख विशेषताए:ँ

	� व््यक्तिगत डेटा को परिभाषित करनेवाला।
	� व््यक्तियोों को सशक्त बनानेवाला। 
	�सहमति को जरूरी बनानेवाला। 
	� डेटा प्रत््ययी (डेटा फ़़िडुशियरीज़) पर दायित््व को निर््धधारित करनेवाला। 
	� डेटा हस््तताांतरण को नियंत्रित करनेवाला। 
	� डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स््थथापना।

मेटा प््ललेटफॉर्ममों के अनुप्रयोग 
•	 सोशल नेटवर््कििंग: फेसबुक, इंस््टटाग्राम और व््हहाट््सएप के माध््यम से दोस््तोों, 

परिवार और समुदायोों से जुड़ना।
•	 जानकारी और समाचार साझा करना: विश््वसनीय स्रोतोों और मित्ररों से 

समाचार और नवीनतम जानकारी प्राप््त करना और भेजना।
•	 मनोरंजन: वीडियो देखना, गेम खेलना और क्रिएटर््स के साथ जुड़ना।
•	 वाणिज््य: प््ललेटफॉर्ममों से सीधे उत््पपादोों और सेवाओं को खरीदना और बेचना।
•	 व््यवसाय और विपणन: नए ग्राहकोों तक पहुँचने के साथ-साथ उत््पपादोों और 

सेवाओं को बढ़़ावा देना।
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मेटा प््ललेटफ़़ॉर््म के अनुप्रयोगोों के उदाहरण
•	 इंस््टटाग्राम पर फोटो और वीडियो पोस््ट करना।
•	 व््हहाट््सएप के माध््यम से संदेश भेजना और कॉल करना।
•	 समूहोों मेें शामिल होना और फेसबुक पर होने वाली चर््चचाओं मेें भाग लेना।
•	 फेसबुक मार्केटप््ललेस पर उत््पपादोों और सेवाओं की खरीदारी करना।
•	 मेटा प््ललेटफ़़ॉर््म पर विशिष््ट दर््शकोों को लक्षित करने के लिए मार्केटिंग अभियान 

चलाना।

मेटा प््ललेटफ़़ॉर््म से जुड़ी चुनौतियाँ
•	 सामाजिक 

	� डेटा की गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: डेटा का संग्रह, उपयोग और 
उल््ललंघनोों की संभावना पर सरकार की संवीक्षा।

	� सामग्री से छेड़छाड़ (मॉडरेशन): घृणास््पद भाषण और गलत सूचना 
जैसी हानिकारक सामग्री पर अंकुश लगाने के साथ अभिव््यक््तति की स््वतंत्रता 
को संतुलित करना।

	� लत और मानसिक स््ववास््थ््य: ऐप की लत लगने और मानसिक स््ववास््थ््य पर 
नकारात््मक प्रभावोों से संबंधित चिंताएँ, यह विशेषकर युवा उपयोगकर््तताओं 
के बीच देखने को मिलती है।

	� सामाज को आकर््षषित करना: इसमेें प््ललेटफार्ममों के लिए अनुकृति करने 
वाले लोगोों को बढ़़ाने और सामाजिक विभाजन को बढ़ाने की क्षमता है।

मेटा प््ललेटफार््म
•	 “मेटा” उस कंपनी को संदर््भभित करता ह,ै जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, जिसे वर््ष 

2021 मेें पनुः ब््राांड बनाया गया।
•	 अभी इस कंपनी के अदंर फेसबुक, इसं््टटाग्राम, व््हहाट्सएप और अन््य प््ललेटफार्ममों को शामिल 

करने के साथ-साथ मेटावर््स, एक आभासी दुनिया, के निर््ममाण पर ध््ययान केें द्रित करती है, जो 
सामाजिक जुड़ाव, गेमिग और आभासी वास््तविकता को एकीकृत करती ह।ै

•	 आर््थथिक 
	� अविश््ववास से संबंधित चिंताएँ: बाज़़ार प्रभुत््व और संभावित प्रतिस््पर््धधा-

विरोधी प्रथाओं की जांच करना।
	� विज्ञापन राजस््व मेें कमी: सोशल मीडिया विज्ञापन बाजार मेें परिपूर््णता 

और उभरते प््ललेटफार्ममों से प्रतिस््पर््धधा करना।

	� मेटावर््स का मुद्रीकरण: मेटावर््स के लिए स््थथायी राजस््व मॉडल को लेकर 
अनिश््चचितता का होना।

	� उपयोगकर््तता की गोपनीयता नियमोों का आर््थथिक प्रभाव: कठोर डेटा 
गोपनीयता नियमोों के कारण राजस््व के नुकसान होने की संभावना।

•	 राजनीतिक
	� विदेशी हस््तक्षेप और जोड़-तोड़: चुनावोों मेें विदेशी हस््तक्षेप और गलत 

सूचना फैलाने के लिए प््ललेटफार्ममों का उपयोग किए जाने की संभावना।
	� सेेंसरशिप और राजनीतिक पूर््ववाग्रह: सामग्री का मिताचार (मॉडरेशन) 

के कारण राजनीतिक पूर््ववाग्रह का आरोप और सेेंसरशिप की संभावना।
	� राजनीतिक भाषणोों का विनियमन: समाज को नुकसान पहुँचने वाली 

राजनीतिक सामग्री को रोकने के साथ अभिव््यक््तति की स््वतंत्रता को संतुलित 
करना।

	� पारदर््शशिता और जवाबदेही: प््ललेटफ़़ॉर््म के एल््गगोरिदम और डेटा उपयोग मेें 
अधिक पारदर््शशिता की माँग।

•	 तकनीकी
	� प््ललेटफ़़ॉर््म की स््थथिरता और सुरक्षा को बनाए रखना: साइबर हमलोों, 

डेटा उल््ललंघनोों और फेक अकाउंट जैसे समस््ययाओं का समाधान करना।
	� व््ययापक स््तर पर सामग्री मेें बदलाव: समाज को नुकसान पहुँचने वाली 

सामग्री की पहचान करके उसे हटाने के लिए प्रभावी और उपयोगी तंत्र 
विकसित करना।

	� मेटावर््स का निर््ममाण: एक सहज और सघन आभासी विश््व के निर््ममाण मेें 
तकनीकी चुनौतियोों का आना।

	� मेटावर््स मेें डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का प्रबंधन: उपयोगकर््तताओं 
के डेटा की सुरक्षा करना और आभासी वातावरण मेें गोपनीयता सुनिश््चचित 
करना।

आगे की राह 
•	 डिजिटल विभाजन को कम करने, स््पष््ट नियमोों और नीतियोों के समर््थन 

के साथ एक सुरक्षित पारिस््थथितिकी तंत्र को बढ़़ावा देने तथा एनीमेशन, दृश््य 
प्रभावोों और गेमिंग का लाभ उठाने से मेटावर््स की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, 
जो कि इसके समावेशी और समृद्ध भविष््य को सुनिश््चचित करने मेें मदद करेगा।

8.5. भारत साइबर खतरा रिपोर््ट
संदर््भ 

हाल ही मेें, भारत साइबर खतरा रिपोर््ट के अनुसार, प्रत्येक एंड्रॉइड स्मार््टफोन को प्रतिमाह औसतन 3 हमलोों का सामना करना पड़ता ह,ै जिनमेें से 39 प्रतिशत मैलवेयर 
हमले होते हैैं।

मुख््य निष््कर््ष
•	सूरत (15%) और बेेंगलुरु (14%) मेें मैलवेयर हमले का पता 

लगाने की सबसे अधिक संख््यया दर््ज की गई। 
•	ऑटोमोबाइल उद्योग मेें सबसे अधिक संख््यया मेें मामलोों का पता चला, 

इसके बाद सरकार और शिक्षा क्षेत्र का नंबर आता है।
•	50% साइबर हमले हटाने योग््य मीडिया और नेटवर््क ड्राइव से  जुड़े 

थे।
•	25% हमले ईमेल और वेबसाइटोों मेें दुर््भभावनापूर््ण लिंक पर क््ललिक करने 

के परिणामस््वरूप हुए।
•	एंड्रॉइड डिवाइसोों पर हमला: वर््ष 2023 मेें प्रति उपकरण प्रतिमाह 

औसतन 3 हमले देखे गए।
•	नकली ऐप््स: लाखोों लोगोों ने Google Play Store से त्रुटिपूर््ण ऐप््स 

डाउनलोड किए, जिनमेें स््पपाईलोन, नकली ऐप््स और हिडएड ऐप््स 
शामिल हैैं।

•	हमले के प्रकार: ट्रोजन और इन््फ़़ेक््टर हमले के सबसे आम प्रकार हैैं।
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भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI)
•	 यह भारत मेें डेटा सरुक्षा पर नास््ककॉम (NASSCOM) द्वारा स््थथापित एक गैर-लाभकारी, उद्योग निकाय 

ह,ै जो साइबर सरुक्षा और गोपनीयता मेें सर्वोत्तम प्रचलनोों, मानकोों और पहलोों को स््थथापित करके 
साइबरस््पपेस को सरुक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध ह।ै

•	 डीएससीआई नीति नेततृ््व, क्षमता निर््ममाण और पहुचं गतिविधियोों के माध््यम से नीति समर््थन हते ु
सरकारोों और उनकी एजेेंसियोों, नियामकोों, उद्योग क्षेत्ररों, उद्योग संघोों और ज्ञान भडंार (थिक टैैंक) के 
साथ जडु़ता ह।ै

साइबर अपराध
•	 यह उन आपराधिक गतिविधियोों को संदर््भभित करता है जहां कंप््ययूटर या तो 

अपराध का लक्षष्य होता है या किसी अपराध को अंजाम देने के लिए एक 
उपकरण के रूप मेें उपयोग किया जाता है।

•	 भारत मेें साइबर अपराधोों को संविधान की सातवीीं अनुसूची के अनुसार राज््य 
विषयोों के अंतर््गत वर्गीकृत किया गया है।

कुल साइबर हमले 400 मिलियन से अधिक  
खतर ेका पता लगाने की दर प्रतिमिनट 761 से अधिक 

एंड्रॉइड पर साइबर खतर े 39% मैलवेयर, 32% एडवेयर और 29% 
संभावित रूप से अवांछित ऐप्स

क्रिप्टो-जैकिग (एक महत्वपूर््ण 
खतर ेके रूप मेें उभरनेवाला)

एक वर््ष मेें 5.28 मिलियन से अधिक  साइबर 
हमले सामने आए 

ख़तर े वाले 3 शीर््ष हॉटस्पॉट 
(राज्यानुसार)

तेलंगाना 15%, तमिलनाडु 14% और दिल्ली 
11%

मुख््य शर्ततें
•	 मैलवेयर: द्वेषयकु्त सॉफ़्टवेयर का संक्षिप्त रूप, यह साइबर अपराधियोों द्वारा डेटा चरुाने और कंप््ययूटर 

और कंप््ययूटर सिस््टम को नकुसान पहुचंाने या नष्ट करने के लिए विकसित किए गए किसी भी घसुपैठिए 
सॉफ़्टवेयर को संदर््भभित करता ह।ै

•	 रैनसमवेयर: यह एक प्रकार का मलैवेयर ह ै जो उपयोगकर््तताओ ं को उनके सिस््टम तक पहुचंने से 
रोकता या सीमित करता ह,ै या तो सिस््टम की स्क्रीन को लॉक करके या फिरौती का भगुतान होने तक 
उपयोगकर््तताओ ंकी फ़़ाइलोों को लॉक करके।

भारत मेें साइबर हमलोों की संवेदनशीलता
•	 एंड्रॉइड का प्रभुत््व: आईओएस की तुलना मेें 

एंड्रॉइड का भारत मेें काफी बड़़ा बाजार हिस््ससा 
है, जो इसे हमलावरोों के लिए एक बड़़ा लक्षष्य 
बनाता है।

•	 खुला पारिस््थथितिकी तंत्र: एंड्रॉइड की 
ओपन-सोर््स प्रकृति, लचीलापन प्रदान करते 
हुए, सुरक्षा चुनौतियां भी पैदा करती है।

•	 साइबर सुरक्षा जागरूकता का अभाव: 
बुनियादी साइबर सुरक्षा प्रथाएं, जैसे- 
सॉफ़़््टवेयर को अद्यतन रखना, मजबूत 
पासवर््ड का उपयोग करना आदि लोकप्रिय 
नहीीं हैैं।

•	 नकली सॉफ़़््टवेयर और ऐप््स: इनकी मौजूदगी से  उपयोगकर््तताओं को 
कमजोरियोों और अंतर््ननिहित मैलवेयर के संपर््क मेें आने का खतरा रहता है।

•	 हार््डवेयर विखंडन: इससे निर््ममाताओं के लिए समय पर सुरक्षा संबंधी नवीनतम 
जानकारी प्रदान करना चुनौतीपूर््ण हो जाता है।

•	 कमज़़ोर नियामक ढाँचा: भारत के साइबर सुरक्षा नियम अभी भी विकसित 
हो रहे हैैं।

•	 डिजिटल साक्षरता अंतर: कुछ उपयोगकर््तताओं को विभिन्न जनसांख््ययिकी मेें 
डिजिटल साक्षरता के विभिन्न स््तर अधिक संवेदनशील बनाते हैैं। 

•	 फ़़िशिंग स््ककैम और सोशल इंजीनियरिंग: हमलावर अक््सर स््थथानीय फ़़िशिंग 
स््ककैम और सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के साथ भारतीय उपयोगकर््तताओं को 
निशाना बनाते हैैं।

भारतीय पहल
•	 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013: एक सुरक्षित और लचीले साइबरस््पपेस 

की परिकल््पना।
•	 सीईआरटी-इन (CERT-In): साइबर हमलोों का जवाब देने के लिए 

जिम््ममेदार राष्ट्रीय एजेेंसी।
•	 राष्ट्रीय साइबर फोरेेंसिक प्रयोगशाला: राज््य/केेंद्रशासित प्रदेश पुलिस के 

जांच अधिकारियोों को प्रारंभिक साइबर फोरेेंसिक सहायता।
•	 साइबर सुरक्षित भारत: भारत के साइबर सुरक्षा पारिस््थथितिकी तंत्र को मजबूत 

करना और डिजिटल जागरूकता को बढ़़ावा देना।
•	 राष्ट्रीय महत््वपूर््ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केेंद्र (NCIIPC): भारत 

के महत््वपूर््ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सरकारी एजेेंसी।
•	 मुख््य सूचना सुरक्षा अधिकारियोों (CISOs) की नियुक््तति: सरकारी 

संगठनोों मेें उनके साइबर सुरक्षा कार््यक्रमोों की निगरानी करना अनिवार््य है।
•	 व््यक््ततिगत डेटा संरक्षण विधेयक: वर््तमान मेें भारतीय संसद द्वारा विचाराधीन, 

इसका उद्देश््य भारतीय नागरिकोों के व््यक््ततिगत डेटा की सुरक्षा करना है।
•	 साइबर स््वच््छता केेंद्र (बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश््ललेषण केेंद्र): 

व््यक््ततियोों और संगठनोों को उनके सिस््टम की सुरक्षा मेें मदद करने के लिए मुफ््त 
उपकरण और सेवाएं प्रदान करता है।

आगे की राह
•	 विकसित होती सुरक्षा: एआई-संचालित समाधानोों और खतरे की खुफिया 

जानकारी साझा करने मेें निवेश करना।
•	 उपयोगकर््तता जागरूकता: उपयोगकर््तताओं को फ़़िशिंग, दुर््भभावनापूर््ण ऐप््स और 

सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे मेें शिक्षित करना।
•	 लक्षित सुरक्षा: अनुरूप सुरक्षा समाधानोों और सख््त नियमोों के साथ ऑटो, 

सरकार और शिक्षा जैसे कमजोर क्षेत्ररों को प्राथमिकता देना। 

अन््य प्रकार के साइबर 
अपराधोों की सूची

•	 फ़़िशिगं
•	 पहचान की चोरी
•	 साइबरबलुिग
•	 सर््वविस अटैक से इनकार
•	 सरुक्षा हकैर
•	 साइबरस््टटॉकिग
•	 बोटनेट
•	 कंप््ययूटर वायरस
•	 मनै-इन-द-मिडिल अटैक
•	 क्रिप््टटो जैकिग
•	 सॉफ््टवेयर नकल
•	 इटंरनेट धोखाधड़़ी
•	 डेटा उल््ललंघन
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9. सामाजिक मुद‌्दे
9.1. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 

संदर््भ: 
हाल ही मेें नीति आयोग द्वारा वर््ष 2023 के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index-MPI) रिपोर््ट जारी 
की गई ह।ै

विवरण
•	 नीति आयोग 36 राज््योों एवं केेंद्रशासित प्रदेशोों और 707 प्रशासनिक 

जिलोों को शामिल करते हुए बहुआयामी गरीबी का व््ययापक अनुमान प्रस््ततुत 
करता है।

•	 यह रिपोर््ट वर््ष 2019-21 के बीच आयोजित राष्ट्रीय परिवार स््ववास््थ््य 
सर्वेक्षण (NFHS-) के 5वेें दौर के तहत इकट्ठे किये गए आंकड़ोों पर 
आधारित है । ।

राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर््ट 2023 की मुख््य विशेषताएं
•	 बहुआयामी गरीबी मेें उल््ललेखनीय कमी: वर््ष 2015-16 और वर््ष 2019-

21 के बीच 135 मिलियन व््यक््तति बहुआयामी गरीबी से बाहर हो गए हैैं। भारत 
का राष्ट्रीय एमपीआई मान लगभग आधा (24.85% से घटकर 14.96%) 
हो गया है।

•	 सरकारी हस््तक्षेपोों का सकारात््मक प्रभाव: पोषण मेें प्रगति, स््ककूली शिक्षा के 
वर्षषों, स््वच््छता और खाना पकाने के ईंधन ने एमपीआई मान को कम करने मेें 
योगदान दिया है।

•	 गरीबी की तीव्रता मेें सुधार: औसत अभाव को मापने वाली गरीबी की तीव्रता 
47.14% से बढ़कर 44.39% हो गई है।

•	 ग्रामीण और शहरी क्षेत्ररों मेें असमानताएँ: शहरी क्षेत्ररों की तुलना मेें ग्रामीण 
क्षेत्ररों मेें एमपीआई मान मेें तेजी से कमी देखी गई। ग्रामीण क्षेत्ररों मेें बहुआयामी 
गरीबोों का अनुपात 19.28% है, शहरी क्षेत्ररों मेें 5.27% है।

•	 विभिन्न राज््योों मेें प्रगति: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध््य प्रदेश, ओडिशा 
और राजस््थथान मेें एमपीआई गरीबोों की संख््यया मेें सबसे अधिक गिरावट 
दर््ज की गई है।

•	 एमपीआई मेें सबसे तेज वास््तविक कमी: बिहार मेें वास््तविक रूप से 
एमपीआई मान मेें सबसे तेज कमी देखी गई है। बहुआयामी गरीबी से बचने वाले 
लोगोों की सबसे बड़़ी संख््यया उत्तर प्रदेश (3.43 करोड़) मेें थी।

•	 जिला-स््तरीय विश््ललेषण: जिला स््तर पर अलग-अलग अनुमानोों से पता चला 
है कि मध््य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस््थथान के जिलोों मेें एमपीआई 
मान मेें सबसे तेजी से कमी आई है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (राष्ट्रीय एमपीआई)
•	 नीति आयोग द्वारा पहल: यह राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों मेें बहुआयामी 

गरीबी को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा निर््ममित एक स््वदेशी सूचकांक है 
•	 अंग्रेजी मेें डि गई टेबल को हिंदी मेें बदल दो 

भारत मेें चुनौतियाँ
•	 डेटा विश््वसनीयता और स्रोत संबंधी चिंताएं: एमपीआई अनुमान राष्ट्रीय 

परिवार स््ववास््थ््य सर्वेक्षण (NFHS) 4 और 5 डेटा पर निर््भर हैैं जिनकी 
विश््वसनीयता पर सवाल उठते रहते रहते हैैं विशेष रूप से एनएफएचएस 5 
के डेटा पर।

•	 कोविड-19 महामारी का प्रभाव: बहुआयामी गरीबी सूचकांक का अनुमान 
वर््ष 2020-21 मेें कोविड-19 महामारी के गंभीर आर््थथिक प्रभाव का पूर््ण रूप से 
आकलन  नहीीं करता , जिसमेें आजीविका की हानि, प्रतिगामी प्रवास (reverse 
migration) और स््ववास््थ््य और शिक्षा सेवाओं मेें अवरोध सम््ममिलित हैैं।

•	 ग्रामीण-शहरी गतिशीलता: जबकि शहरीकरण उच्च एमपीआई के साथ 
सम््बद्ध है, इसका प्रभाव आनुपातिक रूप से कम है, संभवतः महामारी के 
दौरान प्रतिगामी प्रवास के कारण सटीक गरीबी आंकलन के लिए ग्रामीण-शहरी 
गतिशीलता को समझना महत््वपूर््ण है।

•	 शिक्षा और स््ववास््थ््य व््यय मेें गिरावट: शैक्षिक व््यय और स््ववास््थ््य व््यय 
मेें राज््य-स््तरीय गिरावट चिंता पैदा करती है क््योोंकि कम शिक्षा व््यय कम 
एमपीआई से संबंधित है।

सरकार के कदम
•	 पोषण अभियान: स््ववास््थ््य से संबंधित अभावोों को कम करना, विशेष रूप से 

पोषण से संबंधित समस््यया को दूर करना।
•	 एनीमिया मुक््त भारत: एनीमिया से लड़ना और उसे कम करना, बेहतर 

स््ववास््थ््य परिणामोों मेें योगदान देना ।
•	 स््वच््छ भारत मिशन (SBM): देश भर मेें स््वच््छता सुविधाओं मेें वृद्धि 

करना, जिसके फलस््वरूप स््वच््छता क्षरण मेें तेजी से 21.8 प्रतिशत अंकोों का 
सुधार हुआ।

•	 जल जीवन मिशन (JJM): स््वच््छ पेयजल तक पहुंच मेें सुधार करना, 
बहुआयामी गरीबी मेें समग्र कमी लाने मेें योगदान करना।

•	 प्रधान मंत्री उज्जज्वला योजना (PMUY): घरोों मेें खाना पकाने के लिए 
सब््ससिडी वाला ईंधन प्रदान करना, जिससे खाना पकाने के ईंधन की कमी मेें 
14.6 प्रतिशत अंक का महत््वपूर््ण सुधार होगा।
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•	 सौभाग््य: घरोों का विद्युतीकरण सुनिश््चचित करना, बिजली पहुंच मेें कम वंचन 
दर मेें योगदान करना।

•	 प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): गरीबी उन््ममूलन के व््ययापक लक्षष्य 
और एसडीजी लक्षष्य के अनुरूप बैैंक खातोों तक पहुंच बढ़़ाकर वित्तीय समावेशन 
को बढ़़ावा देना।

 उपलब््धधियां   
•	 राज््य-वार प्रगति: उत्तर प्रदेश मेें सबसे अधिक गिरावट दर््ज की गई, जहां 

3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैैं, इसके बाद बिहार और मध््य प्रदेश 
का स््थथान है।

•	 खंडीय अंशदाता: पोषण, स््ककूली शिक्षा, स््वच््छता और खाना पकाने के ईंधन 
मेें सुधार ने गरीबी के स््तर को कम करने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाई है।

•	 एसडीजी लक्षष्य उपलब््धधि: भारत एसडीजी लक्षष्य 1.2 को प्राप््त करने की राह 
पर है, जिसका लक्षष्य वर््ष 2030 की समय सीमा से पहले बहुआयामी गरीबी को 
कम से कम आधा कम करना है।

9.2. भारत मेें मानसिक स््ववास््थ््य
संदर््भ 

हाल ही मेें, नेटफ्लिक्स के डॉक्यूड्रामा मेें दिखाया गया कि मेटा के नेतृत्व मेें सोशल मीडिया कम्पनियाँ कैसे हमार ेव्यवहार को प्रभावित करने के लिए मानव 
मनोविज्ञान और जीव विज्ञान मेें हरेफेर करती हैैं।

विवरण
•	 इसका बच्चचों पर प्रभाव और भी भयावह था, जिसका विवरण ब्रिटेन मेें एक 14 

वर्षीय लड़की की आत््महत््यया से उजागर हुआ, जो स््पष््ट रूप से इंस््टटाग्राम पर 
आत््महत््यया और स््वयं को चोट पहुंचाने से संबंधित सामग्री के लंबे समय तक 
संपर््क मेें रहने के कारण था।

•	 अमेरिकी राष्टट्रपति जो बाइडेन ने युवाओं पर सोशल मीडिया के नकारात््मक 
मानसिक-स््ववास््थ््य प्रभावोों हेतु इसे काफी गंभीर माना।

भारत मेें मानसिक स््ववास््थ््य 
•	 मानसिक स््ववास््थ््य स््ववास््थ््य का एक अभिन्न अंग है; यह मानसिक बीमारियोों की 

गैर मौजूदगी से कहीीं अधिक है।
•	 यह व््यक््ततियोों की भलाई और प्रभावी कामकाज की बुनियाद है। इसमेें मानसिक 

कल््ययाण, मानसिक विकारोों की रोकथाम, उपचार और पुनर््ववास शामिल है।
•	 विश््व स््ववास््थ््य संगठन (WHO) का अनुमान है कि भारत मेें मानसिक 

स््ववास््थ््य समस््ययाओं का बोझ प्रति 10000 जनसंख््यया पर 2443 दिव््ययाांगता-
समायोजित जीवन वर््ष (disability-adjusted life years-DALYs) 
है; प्रति 100000 जनसंख््यया पर आयु-समायोजित आत््महत््यया दर 21.1 है।

	� डब््ल्ययूएचओ ने भारत को दुनिया का 'सबसे निराशाग्रस््त देश' करार दिया 
है।

भारत मेें मानसिक स््ववास््थ््य देखभाल से संबंधित समस््यया
•	 संवेदनशीलता की कमी: किसी भी प्रकार की मानसिक स््ववास््थ््य समस््यया वाले 

लोगोों को अक््सर समाज द्वारा 'पागल' के तौर पर दर््शशाया जाता है।
•	 पहुंच, सामर््थ््य और जागरूकता की कमी: राष्ट्रीय मानसिक स््ववास््थ््य 

सर्वेक्षण (National Mental Health Survey-NMHS)  ने वर््ष 
2015-16 मेें पाया गया कि मानसिक विकारोों से पीड़़ित लगभग 80% लोगोों को 
एक वर््ष से अधिक समय तक इलाज नहीीं मिला।

•	 इस सर्वेक्षण ने मानसिक स््ववास््थ््य देखभाल मेें बड़़े उपचार अंतराल को भी 
रेखांकित किया, जो विभिन्न मानसिक विकारोों मेें 28% से 83% तक है 
(राष्ट्रीय मानसिक स््ववास््थ््य और स्नायु विज्ञान संस््थथान (National Institute 
of Mental Health and Neurosciences-NIMHANS), 2016)।

•	 मानसिक स््ववास््थ््य समस््यया का कलंक: इससे रोगियोों को शर््म, पीड़़ा और 
अलगाव का दुष््चक्र शुरू हो जाता है।

•	 सरकार द्वारा पदत्त सेवाओं और बीमा सुविधा की कमी: जब इलाज का 
खर््च अपनी जेब से किया जाता है तो खर््च बढ़ जाते हैैं, जिससे गरीबोों और 
कमजोर लोगोों पर आर््थथिक दबाव बढ़ जाता है।

•	 आर््थथिक बोझ: एनएमएचएस (2015-16) से पता चला कि उपचार कराने 
के लिए इलाज और यात्रा पर परिवारोों द्वारा औसत खर््च 1,000-1,500 
रुपये प्रतिमाह है।

	� डब््ल्ययूएचओ का अनुमान है कि मानसिक स््ववास््थ््य विकारोों के कारण 
भारत को 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर््थथिक नुकसान होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम
•	 मानसिक विकारोों के बोझ को दूर करने के लिए, भारत सरकार वर््ष 1982 से 

राष्ट्रीय मानसिक स््ववास््थ््य कार््यक्रम (National Mental Health 
Program-NMHP) लागू कर रही है।

	� उत््ककृष््टता और सुदृढ़़ीकरण केेंद्ररों की स््थथापना / मानसिक स््ववास््थ््य 
विशिष््टताओं मेें स्नातकोत्तर (PG) विभागोों का गठन।

	� राष्ट्रीय मानसिक स््ववास््थ््य कार््यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप मेें 
मानसिक बीमारियोों के बारे मेें जनता के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु 
सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियोों का आयोजन।

•	 वर््ष 2014 की मानसिक स््ववास््थ््य नीति गुणवत्ता सेवा प्रावधानोों के लिए 
भागीदारी और अधिकार-आधारित दृष््टटिकोण को कायम रखती है।

•	 वर््ष 2017 का मानसिक स््ववास््थ््य देखभाल अधिनियम, मानसिक 
बीमारियोों से पीड़़ित लोगोों के अधिकारोों की रक्षा, प्रचार और पूर््तति के लिए सेवाएं 
प्रदान करने हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

	� ये दिव््ययाांगजन अधिकारोों पर संयुक््त राष्टट्र सम््ममेलन (United 
Nations Convention on the Rights of People with 
Disabilities-UNCRPD) के अनुरूप हैैं।

•	 मानसिक स््ववास््थ््य देखभाल अधिनियम, 2017: इसके महत््वपूर््ण प्रावधान 
निम्न हैैं:

	� धारा 19 के भाग के रूप मेें, सरकार सामुदायिक जीवन के लिए कम 
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प्रतिबंधात््मक विकल््पोों, जैसे- आधे घर, आश्रय आवास, पुनर््ववास 
गृह और समर््थथित आवास तक पहुंच के अवसर पैदा करने के लिए 
जिम््ममेदार थी।

	� अधिनियम की धारा 5 के तहत, लोगोों को ‘अग्रिम सुझाव’ देने का 
अधिकार दिया गया है। वे अपने लिए किसी प्रतिनिधि को नामांकित कर 
सकते हैैं, जिससे संभावित रूप से समर््थथित निर््णय लेने के पक्ष मेें संरक्षकता 

के पूर््ण रूपोों को खत््म करने मेें मदद मिलेगी।
	� अनिवार््यता : सभी राज््योों को एक राज््य मानसिक स््ववास््थ््य 

प्राधिकरण और मानसिक स््ववास््थ््य समीक्षा बोर््ड (Mental 
Health Review Boards-MHRB) निकाय गठित करने की 
आवश््यकता है जो मानसिक स््ववास््थ््य देखभाल संस््थथानोों के लिए मानकोों का 
मसौदा तैयार कर सकेें।

9.3. सतत शहरीकरण
संदर््भ 

हाल ही मेें, विश्व शहर दिवस (World Cities Day) ने टिकाऊ शहरीकरण और शहरोोंके विकास हतेु संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष््यों का समर््थन किया ह।ै 
सतत शहरीकरण की समझ

•	 सतत शहरी विकास एक जटिल मुद्दा है जिसमेें प्राकृतिक संसाधनोों और 
पर््ययावरण के संरक्षण के साथ बढ़ती आबादी की जरूरतोों को संतुलित 
करना शामिल है।

वैश््वविक शहरीकरण रुझान
•	 वर््तमान शहरीकरण: दुनिया तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है, जिसमेें 

4.2 अरब लोग (जो वैश््वविक आबादी के 55% के बराबर हैैं), शहरी क्षेत्ररों मेें 
रहते हैैं।

•	 भविष््य के अनुमान: यूएनएफपीए का अनुमान है कि वर््ष 2030 तक, यह 
शहरी आबादी 5 अरब से अधिक हो जाएगी, और वर््ष 2050 तक दुनिया के 
68% निवासी शहरोों मेें रहेेंगे।

•	 आर््थथिक महत््व: शहर महत््वपूर््ण आर््थथिक केेंद्र के रूप मेें कार््य करते हैैं, जो 
वैश््वविक सकल राष्ट्रीय आय मेें 80% से अधिक का योगदान देते हैैं।

•	 सतत शहरीकरण: शहरीकरण की प्रवृत्ति के बावजूद, वर््तमान शहरी विकास 
टिकाऊ शहर अवधारणाओं के मामले मेें अक््सर पीछे रह जाता है, जिससे 
स््थथिरता पर ध््ययान देने की जरूरत सामने आती है।

भारत मेें शहरीकरण 
•	 ऐतिहासिक परिप्रेक्षष्य: वर््ष 1901 मेें, केवल 11.4% भारतीय आबादी शहरी 

क्षेत्ररों मेें रहती थी, दूसरी और UNDESA के अनुसार वर््ष 2025 तक 40% 
शहरी आबादी होने का अनुमान है।

भारतीय शहरी विकास के समक्ष चुनौतियाँ
•	 भारतीय शहरी विकास ने पारंपरिक रूप से रियल एस््टटेट, सड़क विस््ततार और 

निजी वाहन के उपयोग पर ध््ययान केेंद्रित किया है, जिससे प्रदूषण और यातायात 
की भीड़ बढ़ रही है।

•	 शहरी प्रदूषण मेें अकेले मोटर चालित परिवहन का योगदान 60% है।
•	 शहरी सार््वजनिक क्षेत्र, हरित क्षेत्र और जल निकाय सिकुड़ गए हैैं जबकि अवैध 

बुनियादी ढांचे का विस््ततार हुआ है।
•	 ऑटोमोबाइल बाज़़ार की वृद्धि ने शहरी प्रदूषण की समस््यया को बढ़़ा दिया है।
•	 निर््ममाण गतिविधियोों (जो कुछ शहरोों मेें वायु प्रदूषण मेें 10% योगदान देती हैैं) 

मेें प्रभावी निगरानी का अभाव है।
•	 प्रदूषण संकट:

	� वायु प्रदूषण जीवन प्रत््ययाशा और स््ववास््थ््य पर गंभीर प्रभाव डालता है, 
जिससे आंखोों मेें जलन, गले मेें जलन, श््वसन संबंधी समस््ययाएं और हृदय 
संबंधी रोग जैसी समस््ययाएं पैदा होती हैैं।

	� वैश््वविक स््तर पर 50 सबसे प्रदूषित शहरोों मेें से 39 भारत मेें हैैं, प्रदूषण के 
कारण एक औसत भारतीय की जीवन प्रत््ययाशा 5.3 वर््ष कम हो जाती है, 
और दिल््लली के निवासियोों की जीवन प्रत््ययाशा 11.9 वर््ष कम हो जाती है।

	� अवैध बुनियादी ढांचे का विस््ततार, वाहनोों के उत््सर््जन मेें वृद्धि और निर््ममाण 
गतिविधियाँ भारतीय शहरोों मेें प्रदूषण मेें योगदान करती हैैं।

सतत शहरीकरण का महत््व
•	 स््वच््छ जल तक पहुंच सुनिश््चचित करना: सतत शहरीकरण जल की कमी की 

चुनौतियोों का समाधान करता है, जो शहरी क्षेत्ररों के लिए महत््वपूर््ण है।
•	 किफायती आवास को बढ़़ावा देना: सतत योजना के माध््यम से न््ययायसंगत 

भूमि प्रबंधन किफायती आवास पहल मेें सहायता करता है।
•	 प्रभावी अपशिष््ट प्रबंधन: सतत योजना तेजी से बढ़ते शहरोों मेें बेहतर 

अपशिष््ट उपचार की आवश््यकता को पूरा करती है।
•	 उन्नत परिवहन: पर््ययावरण-अनुकूल सार््वजनिक परिवहन समाधान सतत 

शहरी नियोजन का एक प्रमुख पहलू है।
•	 समान संसाधन आवंटन: सतत योजना संसाधनोों और सस््तती सेवाओं के 

उचित वितरण को बढ़़ावा देती है।
•	 पर््ययावरणीय स््थथिरता: यह पर््ययावरण-अनुकूल वातावरण बनाने और आपदा 

प्रबंधन मेें योगदान देता है।

सरकार द्वारा किए गए उपाय
•	 शहरी कायाकल््प और शहरी परिवर््तन के लिए अटल मिशन 

(Atal Mission for Urban Rejuvenation and Urban 
Transformation-AMRUT): जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए शहरी 
क्षेत्ररों मेें बुनियादी सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करना।

•	 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U): वर््ष 2022 तक सभी 
शहरी निवासियोों के लिए किफायती आवास प्रदान करना।

•	 क््ललाइमेट स््ममार््ट सिटीज़ असेसमेेंट फ्रेमवर््क 2.0: शहरोों मेें जलवायु-
लचीलता और टिकाऊ प्रथाओं का आंकलन और बढ़़ावा देना।

•	 ट्यूलिप-द अर््बन लर््नििंग इंटर््नशिप प्रोग्राम (TULIP): छात्ररों को शहरी 
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नियोजन और विकास मेें व््ययावहारिक अनुभव प्राप््त करने के अवसर प्रदान 
करना।

•	 आत््मनिर््भर भारत अभियान (आत््मनिर््भर भारत): आत््मनिर््भरता और 
आर््थथिक विकास को बढ़़ावा देना, जिसमेें शहरी विकास से संबंधित पहल 
शामिल हैैं।

आगे की राह
•	 संगठित शहरी नियोजन: हरित बुनियादी ढाँचा; मिश्रित उपयोग वाले स््थथान; 

वैकल््पपिक ऊर््जजा; सार््वजनिक निजी साझेदारी।
•	 शहरी रोजगार गारंटी: मनरेगा के समान ही इंदिरा गांधी योजना।
•	 हरित परिवहन: सार््वजनिक परिवहन पर पुनर््वविचार; ई-बसेें; बस गलियारे; बस 

रैपिड पारवहन।
•	 अनौपचारिक अर््थव््यवस््थथा का औपचारिकीकरण: प्रवासी डेटा; असंगठित 

श्रमिक सूचकांक कार््ड
•	 सतत विकास का लोकतंत्रीकरण: सतत लक्षष्य की ओर बदलाव; नागरिक 

भागीदारी; सहभागी बजट की तैयारी; स््थथिरता प्रभाव आंकलन।

9.4. हृदय रोग (CVDs)
संदर््भ 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्व भर मेें 17.9 मिलियन हृदय रोग से संबंधित मृत्यु (खासकर युवाओ ंकी) मेें भारत का योगदान 20 प्रतिशतह।ै 

भारत की स््ततिथि 
•	 हृदय रोग वैश््वविक स््तर पर मृत््ययु का प्रमुख कारण है, जिससे हर साल 

अनुमानित 17.9 मिलियन लोगोों की जान चली जाती है।
•	 द लैैंसेट रीजनल हेल््थ-साउथईस््ट एशिया मेें प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार 

स््ववास््थ््य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) रिपोर््ट से संकेत मिलता है कि देश की 
18.3 प्रतिशत आबादी हाइपरटेेंशन (उच्च रक््तचाप) से पीड़़ित है। 

•	 भारतीय चिकित््ससा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा 18-69 वर््ष आयु 
वर््ग के बीच आयोजित वर््ष 2017-18 राष्ट्रीय एनसीडी (गैर-संचारी रोग) 
निगरानी सर्वेक्षण (NNMS) मेें हृदय रोग की उच्च दर ( 28.5 प्रतिशत) 
का पता चला।

•	 सबसे नवीनतम ग््ललोबल बर््डन ऑफ डिजीज अध््ययन मेें कहा गया है कि 
हृदय रोग के कारण भारत मेें प्रति 1 लाख लोगोों पर 272 की मृत््ययु दर है, जो 
वैश््वविक औसत 235 से अधिक है।

•	 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर््ड ब््ययूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 
हृदय गति रुकने से होने वाली मौतोों मेें 12.5% की वृद्धि देखी गई, जो वर््ष 2021 
मेें 28,413 से बढ़कर वर््ष 2022 मेें 32,457 हो गई।

	� एनसीआरबी डेटा के अनुसार वर््ष 2022 मेें अचानक होने वाली मौतोों 
की संख््यया 56,450 होगी, जो वर््ष 2021 मेें 50,734 थी।

हृदय रोग (Cardiovascular Diseases-CVDs)
•	 हृदय रोग हृदय और रक्त वाहिकाओ ंके विकारोों का एक समूह ह ैऔर इसमेें कोरोनरी हृदय रोग, 

सेरेब्रोवास््ककु लर रोग, वात संबंधित हृदय रोग और अन््य स््थथितियां शामिल हैैं।
•	 हृदय रोग से होने वाली पांच मेें से चार से अधिक मौतेें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण होती हैैं 

और इनमेें से एक तिहाई मौतेें 70 वर््ष से कम उम्र के लोगोों मेें समय से पहले होती हैैं।

जोखिम
•	 सबसे महत््वपूर््ण व््यवहारिक जोखिम कारक अस््ववास््थ््यकर आहार, शारीरिक 

निष्क्रियता, तंबाकू का उपयोग और शराब का सेवन हैैं।
•	 व््यवहारिक जोखिम कारकोों के प्रभाव व््यक््ततियोों मेें मध््यवर्ती जोखिम 

कारकोों के रूप मेें दिखाई दे सकते हैैं, जैसे- बढ़़ा हुआ रक््तचाप, बढ़़ा हुआ रक््त 
ग््ललूकोज, बढ़़ा हुआ रक््त लिपिड और मोटापा।

सुझाव
•	 यदि मरीज को समय पर और आवश््यक चिकित््ससा सहायता मिले, जैसे कि 

कार््डडियोपल््ममोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) [एक जीवन रक्षक तकनीक जो 
तब उपयोगी होती है जब किसी की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है], तो 
घड़कन रूकने से होने वाली मौतोों को टाला जा सकता है।

•	 हाल ही मेें लैैंसेट कमीशन के एक अध््ययन मेें उल््ललेख किया गया है कि 
भारत को स््वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर (automated external 
defibrillators-AEDs) [एक छोटा उपकरण, जो असामान््य लय का पता 
लगाने पर दिल को बिजली का झटका देता है और सार््वजनिक स््थथानोों पर इसे 
सामान््य मेें बदल देता है और लोगोों को उनका उपयोग के विषय मेें बुनियादी 
प्रशिक्षण प्रदान करता है] की आवश््यकता है।

•	 तत््ककाल सीपीआर और एईडी का उपयोग व््यक््तति के जीवित रहने की संभावना 
को दोगुना या तिगुना कर सकता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम
•	 राष्ट्रीय स््ववास््थ््य मिशन के तहत कैैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और दिल का 

दौरा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार््यक्रम (National 
Programme for Prevention and Control of Cancer, 
Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke-NPCDCS) 
लागू किया जा रहा है।

•	 उपचार के लिए सस््तती दवाएं और विश््वसनीय प्रत््ययारोपण (अमृत) मरीजोों 
को रियायती कीमतोों पर कैैंसर और हृदय रोगोों की दवाएं उपलब््ध कराने और 
प्रत््ययारोपण के लिए 159 संस््थथानोों/अस््पतालोों मेें दीनदयाल आउटलेट खोले गए हैैं।

•	 एसटी-एलिवेशन मायोकार््डडियल इन्फफ्रक््शन (STEMI) परियोजना: 
महाराष्टट्र सरकार ने हृदय रोग के तेजी से निदान को सक्षम करने के लिए वर््ष 
2021 मेें एनएचएम द्वारा मान््यता प्राप््त एसटीईएमआई प्रोग्राम शुरू किया।

•	 जागरूकता: स््ववास््थ््य और परिवार कल््ययाण मंत्रालय के तहत एक स््ववायत्त 
निकाय, नेशनल बोर््ड ऑफ एग््जजामिनेशन इन मेडिकल स््टडीज (NBEMS) ने 
हाल ही मेें सीपीआर पर एक राष्टट्रव््ययापी जागरूकता कार््यक्रम आयोजित किया है।
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9.5. भारत मेें कैैंसर
संदर््भ

एक अनुमान के अनुसार, वर््ष 2040 तक भारत मेें लगभग 20 लाख कैैं सर के मरीज होोंगे।

कैैंसर क््यया है?
•	 कैैंसर एक ऐसी स््थथिति है जिसमेें शरीर के भीतर कुछ कोशिकाओं की 

अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार होता है।
•	 कैैंसर  मानव शरीर के लगभग किसी भी हिस््ससे मेें उत््पन्न हो हो सकता है।  
•	 सामान््य परिस््थथितियोों मेें, मानव कोशिकाएं कोशिका विभाजन नामक एक 

विनियमित तंत्र के माध््यम से विकास और प्रतिकृति से गुजरती हैैं, जिससे शरीर 
की आवश््यकताओं को पूरा करने के लिए नई कोशिकाएं उत््पन्न होती हैैं।

कैैंसर की वजह
•	 आनुवंशिक कारक: कुछ व््यक््ततियोों को अपने माता-पिता से आनुवंशिक 

उत््परिवर््तन विरासत मेें मिलते हैैं जो कुछ प्रकार के कैैंसर के प्रति उनकी 
संवेदनशीलता को बढ़़ाते हैैं।

	� ये वंशानुगत उत््परिवर््तन कोशिका वृद्धि, डीएनए मरम््मत और ट्यूमर दमन 
मेें शामिल जीन मेें मौजूद हो सकते हैैं।

•	 पर््ययावरणीय जोखिम
	� कार््ससिनोजेन््स: कार््ससिनोजेन््स विभिन्न वातावरणोों मेें पाए जा सकते हैैं और 

इसमेें रसायन, प्रदूषक और विकिरण शामिल हैैं, जैसे- एस््बबेस््टस, बेेंजीन 
आदि।

•	 जीवनशैली विकल््प
	� तम््बबाकू का उपयोग: धूम्रपान और धुआं रहित तम््बबाकू का उपयोग विभिन्न 

कैैंसर, विशेष रूप से फेफड़़े, मुंह, गले और अग्नाशय के कैैंसर मेें प्रमुख 
योगदान देते हैैं।

	� शराब का सेवन: अत््यधिक शराब के सेवन से लीवर, स््तन, ग्रासनली 
और अन््य कैैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

	� वायरल संक्रमण: कुछ वायरल संक्रमण कैैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़़े 
होते हैैं, जैसे- ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) और सर््ववाइकल कैैंसर, 
हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, लीवर कैैंसर और कुछ लिम््फफोमा शामिल 
हैैं।

	� विकिरण जोखिम: आयनीकरण विकिरण के संपर््क मेें, चाहे वह चिकित््ससा 
स्रोतोों (जैसे, एक््स-रे) से हो या पर््ययावरणीय स्रोतोों से, कैैंसर का खतरा बढ़ 
सकता है।

भारत मेें कैैंसर रोग की स््थथिति
•	 कैैंसर बोझ पर डब््ल्ययूएचओ रैैंकिंग 2020 के अनुसार हर साल नए कैैंसर मरीज 

जुड़ने के मामले मेें भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स््थथान पर आता है । 
•	 भारतीय चिकित््ससा अनुसंधान परिषद (ICMR) की राष्ट्रीय कैैंसर रजिस्ट्री के 

आंकड़ों के अनुसार, वर््ष 2022 मेें अनुमानित 14.6 लाख नए कैैंसर के मामले 
सामने आए, जो वर््ष 2021 मेें 14.2 लाख और वर््ष 2020 मेें 13.9 लाख थे।

•	 जनसंख््यया-आधारित कैैंसर रजिस्ट्रियोों के डेटा का उपयोग करके आईसीएमआर 
के एक अध््ययन से निष््कर््ष निकला है कि, नौ भारतीयोों मेें से एक को अपने 
जीवनकाल मेें कैैंसर होने की संभावना है।

•	 महिलाओं मेें कैैंसर की घटनाएँ अधिक- वर््ष 2020 मेें प्रति 100,000 पर 
103.6 महिलायेें जबकि पुरुषोों की संख््यया 94.1 थी।

चुनौतियाँ:
•	 अपर््ययाप््त स््ववास््थ््य बुनियादी ढाँचा: कैैंसर की देखभाल के लिए स््ववास््थ््य 

सेवा बुनियादी ढाँचा अक््सर अपर््ययाप््त होता है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज 
के इलाकोों मेें।

	� स््ववास््थ््य और कल््ययाण केेंद्ररों (एचडब््ल्ययूसी) मेें सहायक नर््स और 
मिडवाइफ (एएनएम)  की 2 से 9% तक रिक््ततियां हैैं । 

•	 रेडियोथेरेपी उपचार (RT) सुविधाओं की कम पहुंच: विश््व स््ववास््थ््य संगठन 
के अनुसार प्रति मिलियन आबादी पर 1 रेडिओथेरेपी उपचार की सुविधा होनी 
चाहिए पर भारत मेें यह मात्र 0.4 है 

•	 कार््ययान््वयन की समस््यया: कैैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और दिल का दौरे की 
रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार््यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के 
कार््ययान््वयन मेें अंतराल और निदान करने के लिए सामुदायिक स््ववास््थ््य केेंद्र 
(सीएचसी) और जिला अस््पतालोों (डीएच) मेें विशेषज्ञञों को सक्षम करने के 
लिए पर््ययाप््त कार््यबल, प्रौद्योगिकी या उपकरण की कमी।

	� भारत सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के हिस््ससे के रूप मेें, 27% 
सीएचसी और 13% डीएच ने वर््ष 2017-2018 तक एनपीसीडीसीएस 
लागू नहीीं किया था।

•	 आयुष््ममान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना (पीएम-जेएवाई) के 
तहत सूचीबद्ध अस््पतालोों का लंबे समय से लंबित बकाया इन अस््पतालोों के 
लिए कैैंसर का इलाज जारी रखना अस््थथिर बना देता है।

•	 व््ययापक बीमा सुविधा का अभाव।

राष्ट्रीय पहल
•	 कैैंसर से व््ययापक रूप से निपटने के लिए राष्ट्रीय कैैंसर नियंत्रण कार््यक्रम 

(NCCP) शुरू किया गया था। यह रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, निदान, 
उपचार, उपशामक देखभाल और पुनर््ववास पर केेंद्रित है।

•	 कैैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और दिल का दौरे की रोकथाम और नियंत्रण के 
लिए राष्ट्रीय कार््यक्रम (NPCDCS):

	� इसका उद्देश््य कैैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगोों को रोकना और नियंत्रित 
करना है।
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•	 राष्ट्रीय कैैंसर रजिस्ट्री कार््यक्रम (1982): भारतीय चिकित््ससा अनुसंधान 
परिषद (आईसीएमआर) के तहत एनसीआरपी, देश भर मेें कैैंसर की घटनाओं 
पर डेटा एकत्र करता है और उसका रखरखाव करता है।

•	 राष्ट्रीय कैैंसर ग्रिड (एनसीजी): एनसीजी पूरे भारत मेें प्रमुख कैैंसर केेंद्ररों का 
एक नेटवर््क है जो कैैंसर देखभाल को मानकीकृत करने और सर्वोत्तम प्रथाओं 
को साझा करने के लिए सहयोग करता है।

•	 आयुष््ममान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग््य योजना (PMJAY): यह 
योजना 100 मिलियन से अधिक परिवारोों (10 करोड़) को कष््टदायी स््ववास््थ््य 
खर्चचों के प्रति वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमेें कैैंसर के इलाज के लिए 
सहायता शामिल है, जो इसे अधिक सुलभ और किफायती बनाता है।

•	 सरकार ने भारत मेें निर््ममित वस््ततुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 5% प्रोत््ससाहन की 
पेशकश के साथ ऑन््ककोलॉजी उपकरण और अन््य चिकित््ससा उपकरणोों के घरेलू 
विनिर््ममाण हेतु एक उत््पपादन से जुड़़ा प्रोत््ससाहन (PLI) योजना शुरू की है।

आगे की राह
•	 प्रत््ययेक स््ववास््थ््य एवं कल््ययाण केेंद्र मेें महिला एएनएम/स््टटाफ नर््स या महिला 

एमओ/सीएचओ को तैनात किया जाय ताकि महिलाएं स््तन और गर््भभाशय ग्रीवा 
कैैंसर की जांच के दौरान सुरक्षित और आत््मविश््ववासी महसूस करेें।

•	 अनुभव का लाभ उठाते हुए बड़़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के माध््यम से 
कम लागत वाली स््वदेशी एचपीवी वैक््ससीन 'सेरवावैक' का प्रभावी प्रसार हो।

•	 नवीनतम आरोग््य सेतु और CoWIN अनुभव से सीख ली जाए और राष्ट्रीय 
डिजिटल स््ववास््थ््य मिशन (NDHM) के तहत चल रही पहलोों का लाभ उठाया 
जाय।

•	 एकल स््ववास््थ््य पहचान (स््ववास््थ््य आईडी/एबी आईडी) बनाने के लिए, मरीज 
की जांच करने और मरीज के इलाज होने तक निगरानी करने के लिए उनके 
आंकड़ों को स््ववास््थ््य आईडी/एबी आईडी/आधार आईडी से जोड़ दिया जाए।

9.6. दुनिया भर मेें महिलाओं की हत््यया 20 साल के उच्चत्तम स्तत्तर पर 
संदर््भ 

हाल ही मेें, महिलाओ ं और लड़कियोों की लिंग संबंधी हत्याएं (स्त्रीहत्या/नारी हत्या) [“Gender-related killings of women and girls (femicide/
feminicide)”] नामक संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन को संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार््ययालय (UNODC) और यूएन वूमन (UN Women) द्वारा संयुक्त रूप से 
प्रकाशित किया गया था। 

विवरण 
•	 संयुक््त राष्टट्र ड्रग््स और अपराध कार््ययालय (UNODC) के एक हालिया 

अध््ययन के अनुसार, वर््ष 2022 मेें लिंग-संबंधी कारकोों के आधार पर विश््व 
भर मेें लगभग 88,900 महिलाओं और लड़कियोों को जानबूझकर मार दिया 
गया। 

•	 यह पिछले दो दशकोों मेें किसी एक वर््ष मेें इस तरह की मौतोों की सबसे अधिक 
संख््यया है।

इस अध््ययन की मुख््य बातेें 
•	 इस प्रकार की हत््यया मेें 80 प्रतिशत पुरुष शामिल रहे, जबकि इसमेें महिलाओं 

की हिस््ससेदारी 20 प्रतिशत थी।
	� इस प्रकार की घटना मेें महिलाओं की हत््यया उनके पार््टनर या उनके किसी 

परिचित द्वारा किए जाने की संभावना अधिक होती है।
	� केवल 12 प्रतिशत पुरुषोों की हत््यया के मामले मेें पीड़़ितोों को उनके 

परिचित व््यक््ततियोों द्वारा मार दिया गया।

•	 परिवार द्वारा लिंग संबंधी हिंसा के प्रति महिलाओं के अधिक संवेदनशील होने 
की यह प्रवृत्ति दुनिया भर मेें प्रचलित है।
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	� सभी क्षेत्ररों मेें, महिलाओं मेें ऐसी हत््ययाओं की हिस््ससेदारी, जिनमेें अपराधी 
ज्ञात हैैं, पुरुषोों की तुलना मेें अधिक थी।

	� उदाहरण के लिए, यूरोप मेें आधे से अधिक महिलाओं की हत््यया मेें, अपराधी 
पार््टनर या पीड़़ितोों से संबंधित होते हैैं, जबकि पुरुषोों मेें इसकी हिस््ससेदारी 
केवल 18 प्रतिशत थी।

	� अमेरिका मेें भी, असमानता (महिला हत््ययाओं मेें 45 प्रतिशत और पुरुषोों मेें 
हत््ययाओं मेें 12 प्रतिशत) देखने को मिली।

•	 वर््ष 2022 मेें, अफ़़्ररीका मेें लगभग 20,000 महिलाएँ जीवन साथी / परिवार 
के संबंधी द्वारा हत््यया की शिकार हुई , जो महाद्वीपोों मेें सबसे अधिक है।

	� अफ़़्ररीकी महाद्वीप 13 वर्षषों मेें पहली बार स्त्रियोों की हत््यया के मामले 
एशिया से भी अधिक है।

	� इसी अवधि के दौरान एशिया मेें 18,400 महिलाओं को उनके परिवार के 
लोगोों द्वारा मार दिया गया।

•	 वर््ष 2021 से पहले महिलाओं की लिंग संबंधी हत््ययाओं मेें कमी की सामान््य 
प्रवृत्ति देखने को मिलती थी, हालाँकि, खासकर अफ्रीका मेें, वर््ष 2021 
और वर््ष 2022 मेें इसमेें काफी अधिक वृद्धि देखने को मिली।

	� दक्षिण अफ्रीका मेें 18 वर्षषों मेें किए गए तीन राष्ट्रीय अध््ययनोों के अनुसार, 
वर््ष 1999 से वर््ष 2017 के बीच महिला के जीवन साथी द्वारा की जाने 
वाली हत््यया की दर आधी हो गई।

	� लेकिन हाल के वर्षषों मेें, यह दर वर््ष 2019 मेें प्रति 1 लाख महिलाओं पर 9 
पीड़़ितोों से बढ़कर वर््ष 2022 के अंत मेें प्रति 1 लाख महिलाओं पर 12.7 
पीड़़ितोों तक पहुँच गई है।

•	 पिछले एक दशक मेें भारत मेें लिंग आधारित हत््ययाओं मेें थोड़़ी कमी आई है।
	� इसके बावजूद दहेज संबंधी कारणोों, जादू-टोना के आरोप और अन््य लिंग-

संबंधी कारकोों के कारण महिलाओं की हत््यया हो रही है।
	� इन सभी कारणोों मेें दहेज प्रमुख कारण बना हुआ है, जबकि इस अवधि 

के दौरान ऑनर-किलिंग और जादू टोने के आरोपोों से संबंधित हत््ययाओं की 
भी एक छोटी हिस््ससेदारी रही है।

महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई पहल 
•	 निर््भया फंड 

	� उद्देश््य: महिला सुरक्षा और संरक्षा परियोजनाओं के लिए समर््पपित फंड।
	� क्रियान््वयन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर््भया फंड के तहत 

प्रस््ततावोों/योजनाओं के मूल््ययाांकन/सिफारिश के लिए नोडल प्राधिकरण है।
•	 जाँच निगरानी प्रणाली 

	� उपकरण उपयोग: गृह मंत्रालय द्वारा "लैैंगिक अपराधोों के लिए जाँच 
निगरानी प्रणाली” का उपयोग की शुरूआत की गई।

	� उद्देश््य: लैैंगिक उत््पपीड़न अर््थथात, यौन उत््पपीड़न के मामलोों मेें समयबद्ध 
जाँच की निगरानी और पता लगाना।

•	 साइबर अपराध प्रबंधन 
	� पोर््टल की शुरुआत: सरकार ने साइबर-अपराध रिपोर््टििंग पोर््टल की 

शुरुआत की।

	� क्षमता निर््ममाण: साइबर अपराध फोरेेंसिक लैब की स््थथापना करने के 
साथ-साथ साइबर अपराध मेें अपराधी को पकड़ने के लिए कर््ममियोों को 
प्रशिक्षण देना।

•	 वन स््टटॉप सेेंटर और महिला हेल््पलाइन 
	� उद्देश््य: हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर््थन, सहायता और 

आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना।
•	 महिला पुलिस स््वयंसेवक 

	� सहभागिता पहल: महिला पुलिस स््वयंसेवक पुलिस और समुदाय के बीच 
मध््यस््थ के रूप मेें कार््य करती हैैं।

	� सुविधा: संकट मेें महिलाओं की सहायता करता है और समुदाय-पुलिस 
सहयोग को मजबूत करता है।

आगे की राह
•	 सरकार की भूमिका: सरकार को स्त्रियोों की हत््यया की पहचान करने और इनके 

आँकड़ोों को एकत्रित करने के लिए मानकीकृत तरीकोों को अपनाने की तत््ककाल 
आवश््यकता है। साथ ही, लैैंगिक हिंसा की संस््थथागत अदृश््यता समाधान करना 
चाहिए।

•	 बहुआयामी दृष््टटिकोण: समग्र रणनीतियोों की आवश््यकता: इसके लिए 
शिक्षा, जागरूकता और सांस््ककृतिक बदलाव हेतु पहल करना चाहिए। जिसके 
लिए सख््त कानून, कानून प्रवर््तन और सहायता सेवाएँ काफी महत््वपूर््ण हैैं।

•	 न््ययायमूर््तति धर््ममाधिकारी समिति: महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के 
लिए सरकार ने सेवानिवृत्त न््ययायमूर््तति श्री चन्दद्रशेखर धर््ममाधिकारी की अध््यक्षता 
मेें एक समिति का गठन किया है। 
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9.7. विकसित भारत@2047
संदर््भ

हाल ही मेें, भारत के प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने ‘विकसित भारत @2047: युवाओ ंकी आवाज’ पहल शुरू की।

विवरण :
•	 यह वर््ष 2047 तक भारत के विकास हेतु राष्ट्रीय योजनाएँ तैयार करने मेें 

युवाओं की भागीदारी को बढ़़ावा देने वाला एक मंच है।
•	 प्रधानमंत्री को देश भर मेें होने वाली विभिन्न कार््यशालाओं मेें 700 से अधिक 

शैक्षणिक संस््थथाओं के कुलपतियोों, प्रमुखोों और संकाय सदस््योों को 
संबोधित करना है।

•	 ये कार््यशालाएँ युवाओं से जुड़ाव पहल की शुरुआत का प्रतीक हैैं।

कार््यशालाओं के प्रतिभागी 
•	 इन कार््यशालाओं मेें कुलपति, आईआईटी, एनआईटी और स््ववायत्त 

कॉलेजोों के प्रमुख शामिल होोंगे।
•	 इस पहल मेें सार््वजनिक और निजी दोनोों संस््थथान सक्रिय रूप से शामिल हैैं।

रणनीतिक अंतर््ददृष््टटि
•	 प्रारंभिक परिणाम सरकारी प्रक्रिया की पुनर््रचना और कार््य के दोहराव को 

कम करने की आवश््यकता दर््शशाते हैैं।
•	 इसके मसौदे (दस््ततावेज) व््ययापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, पूँजी और 

अनुसंधान एवं विकास मेें वैश््वविक भागीदारी को शामिल करेगा।
विकसित भारत@2047: युवाओं की आवाज’

इसका उद्देश््य राष्ट्रीय योजनाओ ंको तैयार करने मेें युवाओ ंको सक्रिय रूप से शामिल करना और वर््ष 
2047 (भारत की स््वतंत्रता की 100वीीं वर््षगाँठ) तक विकसित भारत के दृष्टिकोण मेें योगदान दनेा ह।ै

इस पहल के प्रमुख पहलू 
•	 युवाओं की भागीदारी के लिए मंच तैयार करना: वर््ष 2047 तक विकसित 

भारत के लिए अपने विचारोों और सुझावोों को साझा करने वाला एक मंच तैयार 
करना।

•	 पूरे भारत मेें कार््यशालाएँ आयोजित करना: यह पूरे देश के राजभवनोों मेें 
आयोजित की जा रही हैैं।

•	 युवा दृष््टटिकोण पर ध््ययान केेंद्रित करना: यह देश के भविष््य को आकार 
देने मेें युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रधानमंत्री के दृष््टटिकोण के 
अनुरूप है।

•	 “विकसित भारत @2047” का विजन: इसमेें आर््थथिक विकास, सामाजिक 
उन्नति, पर््ययावरणीय स््थथिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं 

को शामिल किया गया है।
•	 विकसित राष्टट्र का लक्षष्य: इसका लक्षष्य वर््ष 2047 तक भारत को एक 

विकसित राष्टट्र बनाना है, जो देश के इतिहास मेें एक महत््वपूर््ण उपलब््धधि होगी।
•	 नीति आयोग की भूमिका: यह कार््यशालाओं को सुविधाजनक बनाने और 

युवाओं को शामिल करने मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभा सकती है।
•	 विज़न इंडिया@2047 दस््ततावेज़: भारत को एक विकसित अर््थव््यवस््थथा के 

रूप मेें उभरने की रणनीति की रूपरेखा को बताएगा तथा इसके जनवरी, 2024 
मेें जारी होने की उम््ममीद है।

•	 30 ट्रिलियन डॉलर की अर््थव््यवस््थथा का विज़न: प्रारंभिक अनुमानोों से 
पता चलता है कि भारत वर््ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की विकसित 
अर््थव््यवस््थथा बन जाएगा, जिसमेें पर््ययाप््त विकास की क्षमता दिखाई देगी।

•	 विकास का व््ययापक दिशा-निर्देश: इंडिया@2047 विज़न का दस््ततावेज़ 
अपेक्षित विकास लक्षष्ययों को प्राप््त करने के लिए संरचनात््मक परिवर््तनोों, सुधारोों, 
सुव््यवस््थथित सरकारी प्रक्रियाओं और वैश््वविक भागीदारी रणनीतियोों को विस््ततार 
से बताएगा।

इससे संबंधित योजनाएँ
•	 नीति आयोग की युवा नीति 2022: यह शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और 

स््ववास््थ््य देखभाल सहित युवा विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने 
वाली एक व््ययापक नीतिगत  रूपरेखा है।

•	 कौशल भारत मिशन: इसका लक्षष्य युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़़ाने 
और आर््थथिक विकास मेें योगदान देने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल मेें 
प्रशिक्षण प्रदान करना है।

•	 डिजिटल इंडिया पहल: यह युवाओं के बीच डिजिटल साक्षरता और 
प्रौद्योगिकी तक पहुँच को बढ़़ावा देता है, जिससे उन््हेें डिजिटल अर््थव््यवस््थथा के 
भागीदार के रूप मेें सशक््त बनाया जा सके।

•	 स््टैैंड-अप इंडिया योजना: यह हाशिए पर रहने वाले समुदायोों के युवा 
उद्यमियोों को वित्तीय और अन््य सहायता प्रदान करती है।

•	 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): इसके तहत विभिन्न 
क्षेत्ररों मेें बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

•	 राष्ट्रीय माध््यमिक शिक्षा अभियान (RMSA): इसका उद्देश््य युवाओं 
सहित सभी छात्ररों के लिए गुणवत्तापूर््ण माध््यमिक शिक्षा तक पहुँच मेें सुधार 
करना है।

9.8 निजी क्षेत्र मेें आरक्षण
संदर््भ 

हाल ही मेें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारोों के रोजगार अधिनियम, 2020 (जो निजी क्षेत्र की नौकरियोों मेें स्थानीय लोगोों 
के लिए 75% आरक्षण की गारटंी देता ह)ै को अमान्य कर दिया।

हरियाणा राज््य स््थथानीय उम््ममीदवारोों का रोजगार अधिनियम 2020 का अवलोकन
•	 कानून का अधिनियमन (नवंबर 2020): हरियाणा ने वर््ष 2020 मेें 
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हरियाणा राज््य स््थथानीय उम््ममीदवारोों को रोजगार विधेयक पारित किया। 
नियोक््तताओं को स््थथानीय निवासियोों के लिए ₹30,000 से कम मासिक वेतन 
देने वाली 75% नौकरियां आरक्षित करने का आदेश दिया।

•	 कानून की प्रयोज््यता: कंपनियोों, ट्रस््टोों और सीमित देयता भागीदारी सहित 
सभी निजी संस््थथाओं पर लागू होती है। विनिर््ममाण या सेवाएं प्रदान करने वाले 
10 या अधिक व््यक््ततियोों को रोजगार देने वाली किसी भी इकाई को अधिनियम 
के तहत शामिल किया गया है।

•	 ‘स््थथानीय उम््ममीदवार’ की परिभाषा: पिछले पांच वर्षषों से हरियाणा का 
निवासी। लाभ प्राप््त करने के लिए निर््ददिष््ट पोर््टल पर अनिवार््य पंजीकरण।

•	 छूट और दंड: वांछित कौशल वाले स््थथानीय उम््ममीदवार नहीीं मिलने पर 
कंपनियां छूट की मांग कर सकती हैैं। उल््ललंघन पर ₹10,000 से ₹2 लाख 
तक का जुर््ममाना लगाया जा सकता है।

कानून की विधायी चुनौतियाँ
•	 चुनौती का आधार: उद्योग संघोों ने संवैधानिक अनुच््छछेदोों के उल््ललंघन का 

हवाला देते हुए कानून की वैधता को चुनौती दी। अनुच््छछेद 19 (निवास और 
पेशे की स््वतंत्रता) और अनुच््छछेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का कथित 
उल््ललंघन करता है।

विवाद और बचाव:
•	 राज््य सरकार ने तर््क दिया कि कानून का उद्देश््य अधिवासित लोगोों की आजीविका 

की रक्षा करना है। संविधान के अनुच््छछेद 16(4) को लागू किया गया, जो राज््य 
को कम प्रतिनिधित््व वाले वर्गगों के लिए आरक्षण व््यवस््थथा का अधिकार देता है।

•	 अन््य राज््योों मेें भी समान कानून: महाराष्टट्र, कर््ननाटक, आंध्र प्रदेश और मध््य 
प्रदेश ने निजी क्षेत्र मेें आरक्षण प्रदान करने वाले कानून बनाए हैैं। आंध्र प्रदेश के 
कानून को संवैधानिक चुनौतियोों का सामना करना पड़़ा।

उच्च न््ययायालय का फैसला और रद्द करने के कारण
•	 असंवैधानिकता और भेदभाव: न््ययायालय ने कानून को असंवैधानिक घोषित 

कर दिया, जिससे अनुच््छछेद 19(1)(g) के तहत व््यवसाय जारी रखने का 
अधिकार कमजोर हो गया। कृत्रिम बाधाएं पैदा कर दूसरे राज््योों के व््यक््ततियोों के 
खिलाफ भेदभाव पर जोर दिया गया।

•	 संवैधानिक प्रावधानोों का उल््ललंघन: अनुच््छछेद 35 राज््य विधानसभाओं को 
अनुच््छछेद 16(3) के दायरे मेें आने वाले मामलोों पर कानून बनाने से रोकता है। 
अधिनियम की धारा 6 और 8 को 'इंस््पपेक््टर राज' को बढ़़ावा देने वाला, निजी 

नियोक््तताओं पर राज््य का नियंत्रण बढ़़ाने वाला माना गया।

निजी क्षेत्र मेें रोजगार आरक्षण के लाभ
•	 समानता और समान सुरक्षा: समाज के सबसे कमजोर वर्गगों के लिए नौकरियाँ 

आरक्षित करके समानता को बढ़़ावा देता है। अनुच््छछेद 14 के तहत कानून के 
समान संरक्षण के सिद््धाांत के अनुरूप है।

•	 बेरोजगारी का समाधान: स््थथानीय लोगोों को नौकरी के अवसर प्रदान करके 
बेरोजगारी की चुनौतियोों का समाधान करता है। रुके हुए रोजगार सृजन के बीच 
एक उपयुक््त समाधान माना जा  सकता है ।

•	 स््थथानीय अर््थव््यवस््थथा को बढ़़ावा: स््थथानीय नियुक््तति समुदाय के भीतर धन 
अर््जजित कर स््थथानीय अर््थव््यवस््थथा मेें योगदान करती है। स््थथानीय रोजगार का 
समर््थन करने वाली कंपनियां आर््थथिक विकास को प्रोत््ससाहित कर सकती हैैं।

•	 परिचालन लागत मेें कमी: स््थथानीय स््तर पर नियुक््तति से कंपनियोों के लिए 
स््थथानांतरण लागत कम हो जाती है। कम परिचालन लागत से वस््ततुओं और 
सेवाओं के लिए अधिक प्रतिस््पर्धी मूल््य निर््धधारण हो सकता है।

•	 बेहतर उत््पपादकता: स््थथानीय कर््मचारियोों के भाषा, संस््ककृति और कारोबारी 
माहौल से अधिक परिचित होने की संभावना है। यह कार््यस््थल मेें उत््पपादकता 
और दक्षता को बढ़़ाता है।

निजी क्षेत्र मेें रोजगार आरक्षण के नुकसान
•	 निवेशकोों के पलायन का जोखिम: इससे निवेशकोों का पलायन शुरू हो 

सकता है, जिससे कुशल जनशक््तति पर निर््भर क्षेत्ररों पर असर पड़़ेगा, जैसे- 
स््थथानीय आरक्षण कानून के कारण हरियाणा को निवेश मेें 30% की गिरावट 
का सामना करना पड़़ा।

•	 मौजूदा उद्योगोों पर प्रभाव: जनशक््तति के मुक््त आवागमन मेें बाधा उत््पन्न होने 
से मौजूदा उद्योगोों पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है। राज््य से अन््य क्षेत्ररों मेें 
व््यवसायोों के स््थथानांतरण की संभावना।

•	 विशिष््ट क्षेत्ररों मेें प्रतिभा की कमी: गिग और प््ललेटफ़़ॉर््म कंपनियोों पर आरक्षण 
लगाने से प्रतिभा की गंभीर कमी हो सकती है। विशिष््ट कौशल पर निर््भर उद्योगोों 
के विकास मेें बाधा बनने वाले जोखिम पैदा हो सकते हैैं।

•	 संविधान का उल््ललंघन: यह आंदोलन और रोजगार की स््वतंत्रता की 
संवैधानिक गारंटी के विरुद्ध हो सकता है। यह अनुच््छछेद 14, 15, 16 और 19 
का खंडन करता है जो जन््मस््थथान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा 
प्रदान करता है।

आगे की राह
•	 कानूनी समीक्षा और संशोधन: एक व््ययापक कानूनी समीक्षा करने और 

संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के लिए कानून मेें संशोधन करने की जरूरत।
•	 आरक्षण का रणनीतिक कार््ययान््वयन: आरक्षण नीति को इस तरह से लागू 

करेें कि देश भर मेें श्रमिकोों की मुक््त आवाजाही मेें बाधा न आए।
•	 आर््थथिक सुधार पर ध््ययान देें: ऐसे आर््थथिक सुधार किए जाए जो स््थथानीय 

लोगोों के लिए रोजगार मेें आरक्षण संबंधी कानूनोों से उपजी चिंताओं को दूर कर 
सकेें और पर््ययाप््त रोजगार के अवसर सृजित कर सकेें । 



सामाजिक मुद‌्दे

December 2023 80

9.9. संसद की स््थथायी समिति की 52वीीं रिपोर््ट
संदर््भ

हाल ही मेें श्रम, कपड़़ा और कौशल विकास समिति पर संसदीय स्थायी समिति की 52 वीीं  रिपोर््ट  मेें सुझाव दिया कि देश मेें विभिन्न कानूनोों के तहत 'बाल’ (बच्चे) 
की एक समान परिभाषा की आवश्यकता ह।ै

विवरण
•	 आईएलओ कन््ववेन््शनोों   के अनुसमर््थन के बाद बाल श्रम उन््ममूलन के उद्देश््य 

को प्राप््त करने की दिशा मेें देश को लंबा रास््तता तय करना वर््ष 2025 तक 
सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप््त करने के लिए सतत विकास लक्षष्य 8.7 मेें 
निर््धधारित लक्षष्य को प्राप््त करना।

विभिन्न विधानोों के अंतर््गत “बाल” की विभिन्न परिभाषाएँ
•	 “बाल श्रम” शब््द को अक््सर ऐसे काम के रूप मेें परिभाषित किया जाता है जो 

बच्चचों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है 
और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।

•	 अंग्रेजी मेें बनी टेबल को हिन््ददी मेें बदल दो 

पैनल का सुझाव
•	 दिशानिर्देश: पैनल ने श्रम मंत्रालय से निधि (बाल श्रम नियोक््तताओं से जुर््ममाने 

के रूप मेें एकत्र) के उपयोग हेतु उपयुक््त दिशानिर्देश तैयार करने का आग्रह 
किया।

•	 जुर््ममाना बढ़़ाना: बाल श्रम नियोक््तताओं पर जुर््ममाने की राशि मेें तीन/चार गुना 
वृद्धि के अलावा, कुछ सख््त दंड जैसे लाइसेेंस रद्द करना, संपत्ति की कुर्की आदि 
को भी शामिल करने की आवश््यकता है।

•	 पेेंसिल पोर््टल: बाल श्रम के चंगुल से निकाले गए बच्चे के बारे मेें जानकारी 
पेेंसिल पोर््टल पर अपलोड करने, जागरूकता लाने, व््ययावसायिक प्रशिक्षण की 
सुविधा देने, आधारभूत सर्वेक्षण करने आदि के बारे मेें जिला परियोजना समिति 
(DPS) के कार््य संबंधित अधिकारियोों को सोनप जाना चाहिए

•	 पॉक््ससो (POCSO): एफआईआर दर््ज नहीीं करने पर पुलिस के खिलाफ 
कार््रवाई के लिए यौन अपराधोों से बच्चचों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत  
एफआईआर दर््ज नहीीं करने पर पुलिस के खिलाफ कार््रवाई के प्रावधान 
को प्रभावी तरीके से  लागू किया जाना चाहिए। 
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10. अभ््ययास प्रश्न
Q 1.	 केेंद्रीय भूजल बोर््ड (CGWB) के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर 

विचार कीजिए:
1.	 इसकी स््थथापना 1972 मेें जल शक््तति मंत्रालय द्वारा की गई थी।
2.	 इसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 

1974 से अधिकार प्राप््त होते हैैं।

ऊपर दिए गए कथनोों मेें से कौन सा/से सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 और न ही 2

Q 2.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:

कथन-I: दुष्पप्रचार जानबूझकर गढ़़ा गया झूठ है जबकि फर्जी समाचार 
मनगढ़़ंत जानकारी है जिसे वास््तविक समाचार के रूप मेें प्रस््ततुत किया 
जाता है।

कथन-II: भारत का संविधान सार््वजनिक व््यवस््थथा की रक्षा करने और 
घृणास््पद भाषण पर अंकुश लगाने के लिए सीमाओं की अनुमति देते हुए 
अभिव््यक््तति की स््वतंत्रता को बरकरार रखता है।

उपर््ययुक््त कथनोों के संबंध मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा एक सही है?

(a)	 कथन I और कथन II दोनोों सही हैैं और कथन II कथन I 
का सही स््पष््टटीकरण है

(b)	 कथन I और कथन II दोनोों सही हैैं और कथन II कथन I 
के लिए सही स््पष््टटीकरण नहीीं है

(c)	 कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(d)	 कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q 3.	 प्राचीन कला केेंद्र के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 इसकी स््थथापना स््वर्गीय गुरु एम.एल. कौसर द्वारा की गई थी। 
2.	 यह प्रतिष््ठठित संगठन भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रचार, 

संरक्षण और प्रसार के लिए समर््पपित है।
उपर््ययुक््त कथनोों मेें से कौन सा/से सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 और न ही 2

Q 4.	 निम्न पर विचार कीजिए:
1.	 कोरिओलिस बल की उपस््थथिति
2.	 ऊर््ध्ववाधर हवा मेें महत््वपूर््ण बदलाव
3.	 कमजोर निम्न-दबाव प्रणालियाँ
4.	 ऊपरी स््तर का विचलन
उपर््ययुक््त मेें से कितने उष््णकटिबंधीय चक्रवातोों के निर््ममाण के लिए 
उत्तरदायी हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 केवल तीन		  (d)	 सभी चार

Q 5.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 शील््ड ज््ववालामुखी छोटे, खड़ी ढलान युक््त ज््ववालामुखी होते 

हैैं जो हवा के संपर््क मेें ठंडे और कठोर होने वाले लावा के 
छोटे-छोटे टुकड़ों के संचय से बनते हैैं।

2.	 सिंडर शंकु बड़़े, चौड़़े ज््ववालामुखी होते हैैं जो द्रव लावा के 
प्रस््फफुटन से बनते हैैं।

उपर््ययुक््त कथनोों मेें से कौन सा/से सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 और न ही 2

Q 6.	 सामाजिक लेखापरीक्षा के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 लेखापरीक्षा नियम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 

(सीएजी) के परामर््श से तत््ककालीन ग्रामीण विकास मंत्रालय 
द्वारा तैयार किए गए थे।

2.	 प्रत््ययेक सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई पिछले वर््ष राज््य द्वारा किए 
गए मनरेगा व््यय के 1% से अधिक धनराशि की हकदार है।

3.	 मध््य प्रदेश 100% ग्राम पंचायतोों को कवर करने वाला 
एकमात्र राज््य है।

उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 7.	 खिड़की मस््जजिद के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 इसका निर््ममाण फ़़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था।
2.	 मस््जजिद वास््ततुकला की इंडो-इस््ललामिक शैली से संबंधित है।
3.	 इस संरचना के भीतर के खंभे और कोष््ठक यूनानी प्रभाव को 

दर््शशाते हैैं।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही है?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 8.	 पिलाटस PC-7 Mk II के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार 
कीजिए:
1.	 इसकी अधिकतम गति 500 किमी/घंटा से अधिक है।
2.	 यह 10,000 मीटर से थोडा अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है।
3.	 पिलाटस पीसी-7 एमके II विमान का उपयोग कैडेट के 

बुनियादी प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए किया जाता है।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 तीनोों			   (d)	 कोई भी नहीीं

Q 9.	 मोटे अनाज के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 भारत दुनिया मेें मोटे अनाज का सबसे बड़़ा उत््पपादक है।
2.	 यह एशिया के कुल उत््पपादन का 80% हिस््ससा है।
3.	 भारत की मोटे अनाज की औसत उपज वैश््वविक औसत उपज 

से भी अधिक है।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 तीनोों			   (d)	 कोई भी नहीीं
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Q 10.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 कॉर्पोरेट बांड ऋण वित्तपोषण का एक रूप है जो कंपनी द्वारा 

शुरू की जाने वाली किसी विशेष परियोजना के लिए तैयार 
नकदी को जुटाने के लिए जारी किया जाता है।

2.	 ऋण वित्तपोषण उपकरण इक््वविटी वित्तपोषण के लिए बेहतर हैैं 
क््योोंकि यह उधार लेने वाली फर््म के लिए सस््तता है और कंपनी 
मेें किसी भी स््ववामित््व हिस््ससेदारी या नियंत्रण को छोड़ने की 
आवश््यकता नहीीं होती है।

ऊपर दिए गए कथनोों मेें से कौन सा/से सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 और न ही 2

Q 11.	 राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केेंद्र (NCCR) के अध््ययन के संबंध मेें 
निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 एनसीसीआर पृथ््ववी विज्ञान मंत्रालय का एक संलग्न कार््ययालय है।
2.	 भारत की एक तिहाई तटरेखा भूक्षरण की चपेट मेें है।
3.	 आंध्र प्रदेश मेें आधे से अधिक समुद्र तट भूक्षरण की चपेट मेें हैैं।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 12.	 जामुन के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 यह मायर्टेसी पादप परिवार का उष््णकटिबंधीय वृक्ष है।
2.	 जामुन के पेड़ सर््ददियोों के मौसम मेें अपने पत्ते गिरा देते हैैं।
3.	 फलोों के बीज के अर््क मेें कैैंसर रोधी गुण होते हैैं।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 13.	 अंतरसरकारी वार््तता समिति (INC) के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों 
पर विचार कीजिए :
1.	 इसकी स््थथापना संयुक््त राष्टट्र पर््ययावरण कार््यक्रम के तहत की गई थी।
2.	 इसका उद्देश््य समुद्री पर््ययावरण सहित प््ललास््टटिक प्रदूषण पर एक 

अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध््यकारी दस््ततावेज विकसित करना है।
3.	 यह पृथ््ववी शिखर सम््ममेलन का परिणाम है जो 1992 मेें ब्राजील 

के रियो डी जनेरियो मेें आयोजित किया गया था।
उपर््ययुक््त कथनोों मेें से कौन से सही हैैं?
(a)	 केवल 1 और 2		 (b)	 केवल 1 और 3
(c)	 केवल 2 और 3		 (d)	 उपर््ययुक््त सभी

Q 14.	 अमूर््त सांस््ककृतिक विरासत सूची के बारे मेें, निम्नलिखित कथनोों पर 
विचार कीजिए :
1.	 इस साल संयुक््त राष्टट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस््ककृतिक 

संगठन (यूनेस््कको) ने पाँच से अधिक शिलालेखोों को अमूर््त 
सांस््ककृतिक विरासत की सूची मेें शामिल किया है।

2.	 हाल ही मेें, अमूर््त सांस््ककृतिक विरासत सूची मेें भारत के दुर््गगा 
पूजा को शामिल किया गया है।

उपर््ययुक््त कथनोों मेें से कौन-सा/से सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 और न ही 2

Q 15.	 निम्नलिखित युग््मोों पर विचार कीजिए :
क्र.सं. 	 रिपोर््ट			     प्रकाशक
1.	 	 वस््ततु व््ययापार बैरोमीटर रिपोर््ट	   यूएनओडीसी
2.	 	 वैश््वविक जोखिम रिपोर््ट  	   विश््व आर््थथिक मंच
3.	 	वि श््व औषधि रिपोर््ट		   विश््व व््ययापार संगठन
उपर््ययुक््त मेें से कितने युग््म सही सुमेलित हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 16.	 भोपाल मेें हुई भोपाल गैस त्रासदी (1984), यूनियन कार््बबाइड इंडिया 
लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र मेें किसके रिसाव के कारण हुई थी?
(a)	 स््टटाइरीन गैस
(b)	 कार््बन डाइऑक््ससाइड गैस
(c)	 मिथाइल आइसोसाइनेट गैस
(d)	 तेल और प्राकृतिक गैस 

Q 17.	 वैश््वविक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2023 रिपोर््ट के संबंध 
मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 रिपोर््ट के अनुसार कुल गरीब लोगोों मेें से तीस प्रतिशत लोग 

भारत मेें रहते हैैं।
2.	 दक्षिण एशिया क्षेत्र मेें हर दस मेें से तीन गरीब लोग।

उपर््ययुक््त कथनोों मे से कौन सा/से सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 न ही 2

Q 18.	 निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:
1.	 उचित दस््ततावेज के साथ किसी देश मेें प्रवेश करना।
2.	 वीज़़ा से अधिक समय तक रुकना।
3.	 बिना वर््क परमिट के काम करना।

उपर््ययुक््त मेें से कितने अवैध प्रवासन मेें शामिल नहीीं हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन 		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 19.	 भारत-श्रीलंका संबंधोों के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार 
कीजिए:
1.	 भारत श्रीलंका का सबसे बड़़ा व््ययापारिक भागीदार है, जो 

2023 मेें इसके कुल आयात का लगभग 26% हिस््ससा है।
2.	 भारत ने श्रीलंका को P-8I समुद्री गश््तती विमान उपहार मेें 

दिया था।
3.	 भारत सांस््ककृतिक आदान-प्रदान को बढ़़ावा देने के लिए जाफना 

मेें एक सांस््ककृतिक केेंद्र का निर््ममाण कर रहा है।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं
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Q 20.	 छोटे मॉड्यूलर रिएक््टरोों (SMRs) के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों 
पर विचार कीजिए:
1.	 यह कोयला आधारित ताप विद्युत है।
2.	 एसएमआर की बिजली क्षमता 300 मेगावाट (ई) प्रति यूनिट 

तक है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर््जजा रिएक््टरोों की उत््पपादन 
क्षमता का लगभग 1/3 है।

3.	 पारंपरिक परमाणु रिएक््टरोों के विपरीत SMRs को फैक्ट्री-
निर््ममित किया जा सकता है।

उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 21.	 निम्नलिखित देशोों पर विचार कीजिए:
1.	 अंगोला
2.	 मॉरिटानिया
3.	 मॉरीशस
4.	 मोज़़ाम््बबिक
5.	 नाइजर

उपर््ययुक््त मेें से कितने उप-सहारा अफ्रीकी देश हैैं?
(a)	 केवल दो		  (b)	 केवल तीन
(c)	 केवल चार		  (d)	 सभी पाँच

Q 22.	 हृदय रोग के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 मृत््ययु के शीर््ष गैर-संचारी रोगोों (NCDs) का कारण हृदय 

संबंधी रोग थे।
2.	 एनएचएम के तहत एनसीडी कार््यक्रम के लिए लचीले पूल के 

तहत एनपीसीडीसीएस कार््यक्रम मेें धनराशि प्रदान की गई है।

उपर््ययुक््त कथनोों मेें से कौन सा/से सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 और न ही 2

Q 23.	 ‘विकसित भारत@2047: युवाओं की आवाज’ के संबंध मेें 
निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 विकसित भारत @2047 स््वतंत्रता के 100वेें वर््ष, 2047 तक 

भारत को एक विकसित राष्टट्र बनाने का दृष््टटिकोण है।
2.	 यह पहल देश के युवाओं को विचारोों को योगदान देने के लिए 

एक मंच प्रदान करेगी।
3.	 विकसित भारत से संबंधित आइडियाज पोर््टल लॉन््च किया 

गया है।

उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 24.	 भारत मेें युवा इंटरनेट उपयोगकर््तताओं के लिए आयु सत््ययापन और 
सहमति प्रबंधन को लेकर गूगल और मेटा के बीच हालिया टकराव के 
संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 डीपीडीपी अधिनियम 18 वर््ष से कम उम्र के बच्चचों के डेटा 

के प्रसंस््करण के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार््य 
करता है।

2.	 गूगल ऐप-स््टटोर-स््तरीय आयु सत््ययापन का समर््थन किया है, 
जबकि मेटा ने व््यक््ततिगत प््ललेटफ़़ॉर््म-आधारित आयु सत््ययापन 
समाधान का प्रस््तताव रखा है।

3.	 भारत सरकार एक “जोखिम-आधारित” ढांचे पर विचार कर 
रही है जिसमेें आयु सत््ययापन के लिए स््व-घोषणा और माता-
पिता की सहमति सहित कई विकल््प शामिल हो सकते हैैं।

उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 25.	 डोगरी भाषा के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 डोगरी की अपनी लिपि है जो शारदा लिपि से निकटता से 

संबंधित है।
2.	 यह भाषा उत्तरी पहाड़़ी क्षेत्ररों मेें बोली जाती है।
3.	 डोगरी भाषा को सबसे पहले संविधान मेें शामिल किया 

गया था।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 26.	 ग््ललोबल सिटीज़ अलायंस के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार 
कीजिए:
1.	 जीआरसीए एक अनूठा गठबंधन है जो 11 देशोों के 275+ 

वैश््वविक नदी-शहरोों को कवर करता है।
2.	 यह नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा मेें वैश््वविक 

प्रयास है।
3.	 यह दुनिया मेें अपनी तरह का पहला गठबंधन है।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 27.	 खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर 
विचार कीजिए:
1.	 यह संयुक््त राष्टट्र की कोई विशेष एजेेंसी नहीीं है।
2.	 इसका लक्षष्य सभी विकासशील देशोों के लिए खाद्य सुरक्षा 

सुनिश््चचित करना है।
3.	 इसका मुख््ययालय पेरिस मेें है।

उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक	 (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन	 (d)	 कोई भी नहीीं
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Q 28.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:

कथन I: महात््ममा  गांधी राष्ट्रीय ग्रा मीण रोजगार गारंटी योजना 
(MGNREGS) ने कमजोर परिवारोों को रोजगार की गारंटी प्रदान 
करके भारत मेें ग्रामीण गरीबी को काफी कम कर दिया है।

कथन II: पिछ ले कुछ  वर्षषों मे ें मनरेगा के तहत काम की माँग करने 
वाले परिवारोों की संख््यया मेें लगातार वृद्धि हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्ररों मेें 
बेरोजगारी और कठिनाई को दूर करने मे ें इसकी प्रभावशीलता को 
दर््शशाता है।

उपर््ययुक््त कथनोों के संबंध मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा एक सही है?
(a)	 कथन I और कथन II दोनोों सही हैैं और कथन II कथन I 

का सही व््ययाख््यया है
(b)	 कथन I और कथन II दोनोों सही हैैं और कथन II कथन I 

के लिए सही व््ययाख््यया नहीीं है
(c)	 कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(d)	 कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q 29.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए जो भारत की पड़़ोस कूटनीति 
की वर््तमान स््थथिति को सटीक रूप से दर््शशाते हैैं:
1.	 दक्षिण एशिया मेें चीन का प्रभाव कम हो रहा है, जिससे भारत 

के लिए अपनी नेतृत््व भूमिका को मजबूत करने का अवसर 
पैदा हो रहा है।

2.	 भारत की आंतरिक चुनौतियाँ उसकी क्षेत्रीय महत््ववाकांक्षाओं मेें 
सबसे बड़़ी बाधा हैैं, जो बाहरी कारकोों पर भारी पड़ रही हैैं।

3.	 सीमित क्षेत्रीय एकीकरण और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता मुख््य रूप से 
दक्षिण एशियाई देशोों के बीच प्रभावी सहयोग मेें बाधा बनती है।

4.	 म््ययाांमार की अस््थथिरता से भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स््थथिरता 
को न््ययूनतम खतरा है।

उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 केवल तीन		  (d)	 सभी चार

Q 30.	 आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस पर वैश््वविक साझेदारी (GPAI) के संबंध 
मेें निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 इसे वर््ष 2019 मेें प्रारंभ किया गया था।
2.	 इसके सदस््योों मेें 28 देश और ईयू शामिल हैैं।
3.	 इसके 3 कार््य समूह हैैं: जिम््ममेदार एआई, डेटा गवर्ननेंस, और 

कार््य का भविष््य।
4.	 इसका सचिवालय ओईसीडी द्वारा आयोजित किया जाता है।

उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 केवल तीन		  (d)	 सभी चार

Q 31.	 भारत के चुनाव आयोग (ECI) के संबंध मेें निम्नलिखित कथनोों पर 
विचार कीजिए:
1.	 मुख््य निर््ववाचन आयुक््त (CEC) का पद भारत के मुख््य 

न््ययायाधीश के समकक्ष होता है।
2.	 भारत का निर््ववाचन आयोग (ECI) अधिकृत दो से अधिक 

अतिरिक््त चुनाव आयुक््तोों की नियुक््तति कर सकता है।
3.	 अनुच््छछेद 170 भारत के निर््ववाचन आयोग को राज््य निर््ववाचन 

क्षेत्ररों का परिसीमन करने का अधिकार देता है।

उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 32.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार करेें:
1.	 भारत मेें गर््ममियोों मेें दक्षिण-पश््चचिम मानसूनी हवाएँ (तिब््बती 

पठार पर तीव्र निम्न दबाव प्रणाली का निर््ममाण) और सर््ददियोों 
के दौरान उत्तर-पूर््व मानसून (साइबेरियाई और तिब््बती पठारोों 
पर बनने वाली उच्च दबाव कोशिकाओं के कारण) आती हैैं।

2.	 मानसून की शुरुआत मेें देरी हुई और यह चक्रवातोों से भी 
प्रभावित हुआ। 

उपरोक््त मेें से कौन सही है?
(a)	 केवल 1
(b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों
(d)	 न तो 1, न ही 2

Q 33.	 निम्नलिखित मेें से कौन सा उत्तर से दक्षिण क्रम मेें सही ढंग से 
व््यवस््थथित है?
(a)	 मालदीव-सेशेल््स-मॉरीशस-रीयूनियन
(b)	 मालदीव-रीयूनियन-सेशेल््स-मॉरीशस
(c)	 सेशेल््स-मालदीव-मॉरीशस-रीयूनियन
(d)	 सेशेल््स-मॉरीशस-मालदीव-रीयूनियन

Q 34.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार करेें:
1.	 प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान वर््ष 2017 

मेें भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते 
पर हस््तताक्षर किए गए थे।

2.	 मालदीव सरकार द्वारा भारत को हाइड्रोग्राफी समझौते पर आगे 
नहीीं बढ़ने के अपने फैसले के बारे मेें आधिकारिक तौर पर 
सूचित कर दिया गया है।

उपरोक््त मेें से कौन सही है?
(a)	 केवल 1
(b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों
(d)	 न तो 1, न ही 2
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Q 35.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से 1000 किमी की 

ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था।
2.	 विक्रम लैैंडर का संपर््क टूट जाने के कारण चंद्रयान-2 विफल हुआ।
3.	 चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैैंडिंग और चक््कर 

लगाने मेें सक्षम था।
उपर््ययुक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भीनहीीं

Q 36.	 निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1.	 पर््ममाफ्रॉस््ट का पिघलना
2.	 जंगल की आग
3.	 वैश््वविक जल स््तर मेें वृद्धि
4.	 ज््ववालामुखी विस््फफोट मेें वृद्धि
उपर््ययुक््त मेें से कितने आर््कटिक प्रवर््धन के परिणाम हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 केवल तीन		  (d)	 सभी चार

Q 37.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिए:
1.	 आर््कटिक प्रवर््धन से ग््ललोबल वार््मििंग मेें वृद्धि होती है और समुद्र 

के अम््ललीकरण को भी बढ़़ावा मिलता है, जिससे समुद्री जीवन 
को नुकसान पहुंचता है।

2.	 बढ़ता तापमान मीठे पानी के पारिस््थथितिकी तंत्र और समुद्री 
जीवन को बाधित करता है, जिससे आर््कटिक समुदायोों के लिए 
खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।

उपर््ययुक््त कथनोों मेें से कौन सा/से सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 और न ही 2

Q 38.	 निम्नलिखित युग््मोों पर विचार कीजिए:
देश 		  राजधानी
1.	 ओमान		 सना
2.	 यमन		  मस््कट
3.	 जिबूती		 अदीस अबाबा
उपर््ययुक््त दिए गए युग््मोों मेें से कितने युग््म सही सुमेलित हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 39.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार करेें:
1.	 साइबर अपराधियोों द्वारा डेटा चुराने और कंप््ययूटर और कंप््ययूटर 

सिस््टम को नुकसान पहुंचाने या नष््ट करने के लिए विकसित किए 
गए किसी भी घुसपैठिए सॉफ़़््टवेयर को रैनसमवेयर कहा जाता है।

2.	 मैलवेयर उपयोगकर््तताओं को उनके सिस््टम तक पहुंचने से 
रोकता (या तो सिस््टम की स्क्रीन को लॉक करके या फिरौती 
का भुगतान होने तक उपयोगकर््तताओं की फ़़ाइलोों को लॉक 
करके) या सीमित करता है।

निम्नलिखित मेें से कौन सा कथन सही है?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1 और न ही 2

Q 40.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार करेें:
1.	 नोमा, जिसे गरीबी का चेहरा (‘face of poverty’) भी 

कहा जाता है, जो पिछली शताब््ददियोों मेें पश््चचिमी दुनिया मेें 
आम था।

2.	 उपेक्षित उष््णकटिबंधीय रोग (NTDs) रक््त प्रवाह की कमी 
या गंभीर जीवाणु संक्रमण के कारण शरीर के ऊतकोों के ह्रास 
को संदर््भभित करता है।

3.	 गैैंग्रीनस रोग विभिन्न प्रकार के रोगजनकोों, जैसे वायरस, 
बैक््टटीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कीड़़े (हेल््ममििंथ) के कारण 
होते हैैं।

उपरोक््त मेें से कितने सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 41.	 ‘वेरिएंट ऑफ़ इंटरेस््ट’ (VOI) के बारे मेें निम्नलिखित पर विचार 
करेें:
1.	 साहित््य अकादमी केेंद्रीय संस््ककृति मंत्रालय के अधीन एक 

स््ववायत्त निकाय है।
2.	 साहित््य अकादमी पुरस््ककार भारतीय भाषाओं मेें साहित््य को 

बढ़़ावा देने के लिए समर््पपित है।
निम्नलिखित मेें से कौन सा कथन सही है?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1, न ही 2

Q 42.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार करेें:
1.	 न््ययूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अनुसार, वर््ष 1986 मेें 

इसके संशोधन द्वारा किसी ‘बाल’ को ऐसे व््यक््तति के रूप मेें 
परिभाषित किया गया है जिसने अठारह वर््ष की आयु पूरी नहीीं 
की है।

2.	 वहीीं, किशोर न््ययाय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 
2015 ‘बाल’ को ऐसे व््यक््तति के रूप मेें परिभाषित करता है 
जिसने अपनी उम्र का चौदहवां वर््ष पूरा नहीीं किया है।

3.	 निःशुल््क और अनिवार््य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 
2009 के तहत, ‘बाल’ का अर््थ छह से चौदह वर््ष की आयु 
का पुरुष या महिला है।

उपरोक््त मेें से कितने सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 43.	 अंतर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध मेें निम्नलिखित पर विचार करेें:
1.	 इसकी स््थथापना वर््ष 1930 के दशक की महामंदी के बाद वर््ष 

1944 मेें की गई थी।
2.	 वैश््वविक वित्तीय स््थथिरता रिपोर््ट आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की 

जाती है।
निम्नलिखित मेें से कौन सा कथन सही है?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1, न ही 2
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Q 44.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार करेें:
1.	 आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड््स एग्रीमेेंट (AITGA) वर््ष 

2009 मेें भारत और आसियान के दस सदस््य देशोों के बीच 
हस््तताक्षरित एक मुक््त व््ययापार समझौता है।

2.	 आसियान की स््थथापना वर््ष 1967 मेें समूह के दस सदस््य देशोों 
द्वारा बैैंकॉक घोषणा पर हस््तताक्षर के साथ हुई थी।

उपरोक््त मेें से कौन सा कथन सही है?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1, न ही 2

Q 45.	 मनरेगा (एमजीएनआरईजीएस) के बारे मेें निम्नलिखित पर विचार 
करेें:
1.	 यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केेंद्र प्रायोजित 

योजना है।
2.	 एमजीएनआरईजी अधिनियम ग्राम पंचायतोों मेें सभी कार्ययों के 

सामाजिक लेखा-परीक्षण को अनिवार््य बनाता है।
3.	 योजना मेें महिलाओं की भागीदारी 10 वित्तीय वर्षषों मेें सबसे 

अधिक है।
उपरोक््त मेें से कितने सही हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 46.	 निम्नलिखित रिपोर्टटों पर विचार करेें:
1.	 बाल मृत््ययु रिपोर््ट मेें स््तर और रुझान
2.	 असमानता वायरस रिपोर््ट
3.	 वैश््वविक पोषण रिपोर््ट
उपरोक््त मेें से कितनी रिपोर््ट विश््व स््ववास््थ््य संगठन द्वारा जारी किए 
जाते हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 47.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार करेें:
1.	 भारत दुनिया भर मेें तीसरा सबसे बड़़ा नवीकरणीय ऊर््जजा 

उत््पपादक देश है।
2.	 जल ऊर््जजा भारत मेें सबसे बड़़ी स््थथापित नवीकरणीय ऊर््जजा है।
ऊपर दिए गए कथनोों मेें से कौन सही है?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1, न ही 2

Q 48.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार करेें: 
1.	 यूएनएचसीआर एक वैश््वविक संगठन है जिसे पर््ययावरण और सामाजिक-

आर््थथिक विकास के संबंध मेें दुनिया के भविष््य का मार््गदर््शन करने के 
लिए वर््ष 1992 मेें यूएनसीईपी द्वारा तैयार किया गया था। 

2.	 हाल ही मेें, भारत ने 100 से अधिक रोहिंग््यया शरणार््थथियोों को 
बचाया क््योोंकि भारत वर््ष 1951 के संयुक््त राष्टट्र शरणार्थी 
सम््ममेलन का एक हस््तताक्षरकर््तता है।

3.	 भारत ने दुनिया भर के विभिन्न शरणार््थथियोों के लिए COVID-19 
के दौरान एक व््ययापक शरणार्थी कानून तैयार किया।

उपरोक््त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a)	 केवल एक 		  (b)	 केवल दो 
(c)	 सभी तीन 		  (d)	 कोई भी नहीीं

Q 49.	 निम्नलिखित कथनोों पर विचार कीजिये:
1.	 लॉजिस््टटिक््स ईज अक्रॉस डिफरेेंट स््टटेट््स (LEADS) 2023 

रिपोर््ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की गई है।
2.	 LEADS सभी 36 राज््योों और केेंद्रशासित प्रदेशोों मेें लॉजिस््टटिक््स 

बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनोों का आकलन करने 
के लिए एक स््वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है।

उपरोक््त मेें से कौन सा/से कथन सही है/हैैं?
(a)	 केवल 1		  (b)	 केवल 2
(c)	 1 और 2 दोनोों		  (d)	 न तो 1, न ही 2

Q 50.	 निम्नलिखित युग््मोों पर विचार कीजिये:
अनुच््छछेद                                	विषय
1.	 82			   परिसीमन आयोग
2.	 324			वि   त्त आयोग
3.	 280			   भारत निर््ववाचन आयोग
उपर््ययुक््त युग््मोों  मेें से कितने युग््म सही है/हैैं?
(a)	 केवल एक		  (b)	 केवल दो
(c)	 सभी तीन		  (d)	 कोई नहीीं

उत्तरमाला

1. c

2. a

3. c

4. c

5. d

6. a

7. a

8. a

9. c

10. c

11. b

12. a

13. a

14. a

15. a

16. c

17. d

18. a

19. b

20. b

21. d

22. c

23. c

24. b

25. b

26. c

27. a

28. b

29. a

30. b

31. d

32. c

33. a

34. b

35. b

36. c

37. c

38. d

39. d

40. a

41. c

42. a

43. c

44. a

45. c

46. a

47. a

48. d

49. b

50. a
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